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 उत्तर  वाले  किसी  set  किसी  नाम  पर  afer  यह  चिह्न इस  बात  का

 द्योतक है  कि  प्रदान  को  सभा  में  उसी  सदस्य  ने  पूछा था  ।

 ला  बिल  पिन  न  लि  लिए  कवर
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 २  १८८४

 ह  oe  eee  ee

 दर्जे  समवेत  हुई

 महोदय  पीठासीन  हुए )

 रनों  के  मौखिक  उत्तर

 कोयला  खनन  मदीन  दुर्गापुर

 1*१३०.  श्रीमती  इला  पाल चौधरी  ध्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 दुर्गापुर  में  कोयला  खनन
 मशीन  संयंत्र

 के
 निर्माण

 में  श्री  तक  क्या  प्रगति  हुई

 पर

 इसमें  बनाई  जाने  वाली
 मशीनों

 को
 पूरा  करने  के  लिये

 इस  संयंत्र  को  किस  हृद  तक

 तैयार  ग्रोवर  अ्रघे-तैयार  उत्पादों  के  विदेशी  रायात  पर  नि  हो कच्  हु  aT  पड़ेगा  ;

 '
 इस  aaa की  पूरी  क्षमता का

 क्या  ब्योरा  कौर

 )  यह  कब  तक  बन  कर तेयार  हो  जायेगा  कौर  इसमें  कब  तक  उत्पादन  आरम्भ

 होगा ?

 उद्योग  sat  मनु भाई  शाह
 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा

 जाता है  परिशिष्ट  १,  झ्र तु बन्ध  संख्या  ५२]  |

 इला  पाल चौधरी  इस  परियोजना  में  कितने  लोगों को  नियुक्त  किया

 जायगा  ?

 fat  मनुभाई  लगभग  ६  हजार

 श्रीमती  इला  पाल चौधरी  पर्यवेक्षी  कर्मचारियों  में  कितने  भारतीय  रहेंगे
 ?

 श्री  मनु भाई  शाह  :  चन्द  सोवियत  nomial  को  छोड़  कर  दोष  सभी  पर्यवेक्षक

 भारतीय  होग  |
 ७५

 ——<$<———

 मल

 ४३

 2054  (Ai)



 हडाश्मवार  २
 मौखिक  उत्तर  ye  NY  ३  FECL

 श्री स०  मो ०  बनर्जी  :  क्या  तीसरी  योजना  में  इस  संयंत्र  काਂ
 निर्माण  at

 लिया

 जायेगा ?

 पं श्री  मनुभाई  शाह  दस  संयंत्र
 का

 निर्माण  नियत  अवधि
 से  पहले कर  लिया  जायेगा  :

 दिल्ली  aval  में  भारतीय  राष्ट्र जन

 करेंगे कि  :

 1१३१.  श्री  प्र०
 गठ  देव  :  क्या

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह
 बताने

 क्या  सरकार ने  विदेशी  aif में  भारतीय  राष्ट्र जनों  कें  सेवामुक्त होने  के

 में  हाल  ही  में  कोई
 सर्वेक्षण  शिप्रा

 यदि  तो  इसकी  वर्ष  PERO  के  आंकड़ों से  क्या  तुलना  है  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  (®)  जी

 इस  सम्बन्ध
 में

 १६  १९६२  को  जारी  किये  गये  एक  प्रेस
 नोट की  प्रति

 सभा  पटल  पर  रखी  जाती  है  ।  में  रखी  देखिये  संख्या  एल०
 ato  3y53/€2F ६:

 इस  नोट  से  ज्ञात  होगा  कि  विदेशी  सार्थों में  १०००  रुपये  प्रति  मास  से  अधिक  वेतन  पाने  वाले

 भारतीय  राष्ट्रजनों  के  सेवायोजन  की  प्रतिशतता  १९४५४ में  ३३  प्रतिशत थी  जो  बढ़कर  9-2-2 ERT १

 को  go, 2 १  हो  गई  है  ।  १०००  रुपये  प्रति मास  से  कम  वेतन  वाले  सभी  स्थानों पर

 तीय  काम  कर  रहे  हैं  ।

 श्रीधर  गे  देव
 :  क्या  यह  सच  है  कि  भारत  में  विदेशी  बैंकों  में  भारतीयों को  मेजर

 था  एकाउन्टेंट  नहीं  बनाया जाता  ?

 श्री  मदुराई
 यह

 सच  नहीं है  ।

 tot  हरिश्चन्द्र साथुर
 :  क्या  इन  उच्च  सेवाओं में  भारतीयों  के  सेवायोजन  के  फलस्वरूप

 कई  उपायों में  सेवा  की  दशाओं  में  इस  प्रकार  परिवर्तन  किया  गया  है  कि  कर्मचारियों  को  नुक्सान

 gat हो  ?

 श्री  सुभाष  शाह
 :

 नहीं  ।  सच  तो  यह  है  कि  कहीं  कहीं  विदेशी  सार्थों  में  भारतीयों  कोਂ

 उच्चतम  पदों पर  wal  चेयरमैन  नियुक्त किया  गया  है  उन्हें कुछ  लाभ  ही  हुआ  है  इस  मायने >-

 मे ंकि  उनकी  सेवा  aa  कौर  अच्छी कर  दी  गयीं  ।

 श्री  हरिशचन्द्र माथुर
 :

 में  केवल  उच्च प्र दों
 की

 बात  नहीं  कह  रहा  हूं  मैं
 उन

 लोगों  के

 में  कह  रहा  हूं  जो  बर्मा  शेल  आदि  विदेशी  फर्मों  में  लगभग  अखिल  भारतीय  सेवा  प्राकार  पर  अपने

 यहां रखे  हैं  ।  मेरा  ख्याल  है  कि  उन्होंने  अपनी  सेवा  का  ढांचा  ही  बदल  दिया  है  इससे  wa

 चोरियों को  कोई  लाभ  नहीं  हुमा  ।

 श्री  मसनूआत  आमतौर पर  यह  &  area पर  नहीं  जाता  1.

 मान  लीजिये  कि  किसी  व्यक्ति  को  किसी  पद  पर  काम  करने  के  लिये  ६००० रुपये  दिये  जा  रहे

 तो  किसी  ara  भारतीय  जिसे  लगभग
 ४०००

 रुपये  मिल  रहे  तरक्की  दे  दी  जाती  है  +'

 इसलिये  इस  प्रकार की  व्यवस्था
 व्यक्ति  विशेष  को

 कोई
 हानि  हो  पाती

 |

 मल  अंग्रेजी  में
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 प्र०  tio  विवरण  में  कहा  रया  कि  जूट  मिलों  तथा  बेकिंग

 बागान  कम्पनियों शादी  अधिक  पुराने  उद्योगों में  भारतीयों की  प्रति झा तता  औसत  से  कम
 थी  ॥

 इसके क्या  कारण  हैं  और  स्थिति
 को  सुधारने  के  लिये  सरकार

 ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 मनुभाई  me:  जूट  और  चाय  बागान  उद्योगों  के  कुछ  यूनिट  ऐसे  हैं  जिन
 पर

 विदेशियों का  श्राधिषत्य  है  या  विदेशियों के  पास  उनके  अधिकांश शेयर  ऐसे  यूनिटों में  भारतीयों

 का  नो  न्याय  उद्योगों में  खासी  अच्छी  से  कम  रही ।

 चेम्बर श्राफ  काम  से  चर्चा की  थी  हमें  बताया  गया कि  कुछ  विशेष  कार्य  ऐसे  हैं  जिनके

 लिये  पर्याप्त  योग्यता  रखने  वालें  भारतीय  उपलब्ध नहीं  हैं  ।  किन्तु  उन्होंने  श्रीनिवासन दिया  है

 कि  वें  स्थिति  को  सुधारेंगे  ate  हमें  उम्मीद  है  कि  वे  अरपना  श्राइवासन  पुरा  करेंगें  ।

 श्री  वॉरियर
 :  क्या  भारतीय  कर्मचारियों की  संख्या  बढ़  जाने  से  विदेशी  कर्मचारियों

 की  संख्या  कम  हुई  है  ?

 श्री  मनु भाई  नही ं।
 विदेशी  सोथो की  संध्या  घटी  बल्कि

 बढ़ी है

 दण्डकारण्य में  विस्थापित  व्यक्तियों का  फिर  से  बसाया  जाना

 (  श्री  १: हैं ५  गे  देव

 श्री  साधन  गुप्त
 :

 1*१३३.  ह  जो  प्र०  do  बरुप्रा

 |  ary  तंगामणि :

 श्री  बैरियर
 :

 क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  हैं  कि  दण्डकारण्य  में  विस्थापित  परिवारों  के  फिर  से  बसाये जाने  के  बारे

 में  बहुत  कम  प्रगति हुई  है  ;

 यदि  तो  दण्डकारण्य  में  भी  तक  ऐसी  कृषि  योग्य  बनाई गई  भूमि

 पड़ी हैं  जिस  पर  कब्जा  नहीं  किया  गया  है  ;

 इस  भूमि  का  शीघ्र  उपयोग  करने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  जा  रहे  हैं
 ?

 उपमंत्री  go  शे०  :  से  माननीय  सदस्यों  का  ध्यान

 दण्डकारण्य  परियोजना
 की  १  PER2  से  २८  १९६२  तक

 की
 प्रगति

 के

 वेदन  की  कौर  दिलाया  जाता  है  जो  उन्हें  १६  १९६२  को  परिचालित किया  जा  चुका

 fet  प्र०  tio  देव
 :

 इस  बात  को  देखते  हुये  कि  oa  बंगाल  के  दार णा र्थी  दण्डकारण्य  में

 बसने  के  इच्छुक  नहीं  हैं  क्या  सरकार  उड़ीसा  के  लोगों  को  वहां  बसने  देगी
 ?

 पुनर्वास  मंत्री  मेहर  चन्द  खन्ना  यह  कहना  सही न  होगा  कि  पश्चिम  बंगाल के  लोग

 वहां  जानें  के  लिये  तैयार  नहीं  हैं  ।  विस्थापित व्यक्ति  वहां  जा  रहे  हैं  ie  हमें  उम्मीद  है  कि  वे  लोग

 बड़ी  संख्या  में  वहां  जायेंगे  ।  जहां  तक  उड़ीसा  का  सवाल  हैं  यह  बात  HO  तो  कल्पना  ही  है  ।  जब

 हम  दण्डकारण्य  परियोजना  का  विस्तार  करने  के  लिये  सहमत  हो  जायेंगे  तो  अन्य  राज्यों के  साथ

 उड़ीसा  की  मांग  पर  भी  विचार  किया  जायगा

 मूल  म्ंप्रेजी  में
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 fat  भा०  Fo  गायकवाड़  :  दण्डकारण्य  में  कितने  परिवार  बसाये  जा  चके  हरेंद्र  शेष

 स्थान  पुरजोर  कितने  परिवार बसाये  जा  सकने  हैं

 उन्हें यह  जानकारी fat  मेहर  चन्द  खन्ना  :  माननीय  सदस्य  उस  प्रतिवेदन  को  पढ़ें  तो  उन्हें

 मिल  जायगी

 tart  जयपाल  सिह  एक  बार  पंजाब  के  किसी  माननीय  सदस्य  ने  पुछा  था  कि  यदि  बंगाल  के

 णार्थी  वहां  न  गये  तो  क्या  पंजाबियों  को  वहां  बसने  दिया  जायगा  और  एक  अन्य  अवसर  पर

 at  पूछा  था  कि  क्या  उन  जमीनों  जो  खाली  पड़ी
 हुई

 दण्डकारण्य  के  विस्थापित

 प्रा दि वासियों  को  नहीं  बसने  दिया  जा  सकता  मेँ  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  संबंध  में  सरकार  की

 वर्तमान  होती  क्या  है
 ?

 श्री  मेहर चन्द  खन्ना  :  यह  प्रशन भी

 rent  है  दम

 cae  को

 हसा  मही  ead वरन्  वास्तव  मैं  हम  उन्हें  बसा  रहे  हैं  उनके हित  के  कार्य  कर  रहे  हैं  ।
 कृषि योग्य  बनाई  गई  जमीन

 का  एक  चौथाई
 हिस्सा

 आदिवासियों  को  दिया  गया  है  प्रौढ़  इसके  अलावा  हम  वहां  तालाब

 शादी  बरवा  र
 हैं  ताकि  उनके  आधिक  हितों  को  बढ़ावा  भी  दिया  जा  सके  |

 पंडित  gto  ato  तिवारी  दण्डकारण्य  में  अरब  तक  कितने  आदिवासी  परिवार  बजाय

 जा  चुके हैं  ?

 फो  सेहर  चन्द  खन्ना  जानकारी  प्रतिवेदन  के  भ्रान्ति  पैराग्राफ  में  दी  गई  है  |

 श्री  स०  मो ०  बनों  :  क्या  यह  सच  है  कि  जो  विस्थापित  व्यक्ति  वहां  बसाये  गये  हैं  उन्हें

 अब  लाभप्रद  रोजगार  नहीं  दिया  गया  है
 ?  यदि  उन्हें  लाभप्रद  रोजगार  दिलाया  गया  है

 तो  दण्डकारण्य  में  किसी  परिवार  की  झ्रौसत  ara  कितनी  हैं
 ?

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  :  यह  योजना  कृषि  से  संबंधित  हैं  ।  हमने  वहां  ४,०००  परिवार

 बसाये  हैं  ate  एक  महीने  पहले  वहां  पहुंचे  दो  सौ  परिवारों  को  छोड़कर  शेष  सभी  कृषि योग्य  बनाई

 गई  भूमि  को  काम  में  ला  रहें  हैं  ।  कोई  फोन  ser  पहले  पश्चिम  बंगाल  के  राज्यपाल  वहां  गये  थे

 कौर  उन्होंने  योजना  की  सराहना  की  थी  |

 rat  स०  Alo  बनर्जी  :  मेरा  आदत  यह  हैं  कि  कया  वे  प्रगति  रोजी  कमा  लेपे  हैं
 ?

 क्या  उन्हं

 कोई  कर्म-वेतन  दिया  जाता  है  या  वह  भी  समाप्त  कर  दिया  गया  हैं
 ?

 fat  मेहर  चन्द  खन्ना  :  यह  योजना  पुनर्वास  की  हू  न  कि  सहायता  कि  मेंने  परिचित  बंगाल

 में  ग्र कर्म वेतन  समाप्त  कर  दिया हैं  कौर  वह  दण्डकारण्य  में  नहीं  दिया  जायगा  ।

 फी  ब्रज  राज  सिंह  :  इस  बात  को  देखते  हुये  कि  दण्डकारण्य  योजना  के  अ्रन्तगंत  काफी

 बड़ा क्षेत्र  है  कौर  इसे  भो  ध्यान  में
 रखते

 हुये  कि  पूर्वे  बंगाल  के  शरणार्थी इस  पुरे  क्षेत्र  को

 नहीं  कर  सकते  सरकार  इस  बात  पर  विचार कर  रही  हैं  कि  जिन  विस्थापित  व्यक्तियों  की

 हालत  शरणार्थियों  से  भ्रमणी  नहीं है  उन्हें  दण्डकारण्य  में  बसाने के  लिये  उच्च  प्राथमिकता

 दी  जायगी

 ञ्  थापित श्री  मेहर  चन्द  खन्ना
 :

 में  प्रभी  पुनर्वास मंत्री  टर
 ध  की  रम  fae  ह  व्यक्तियों के  हितों  की

 देखभाल  कर
 रहा  हूं

 ।

 ानािनििनििनपािककिक ननका

 मल  अंग्रेजी  में

 ू )012,



 २  १८८४  ह  मौखिक  उत्तर  थ  0.0

 पुर्तगाली  राष्ट्र जनों  का  स्वदेदा-प्रत्यावतंन

 सा

 |  दी०  चਂ  द्वारा

 श्रीमती  gal  पालचौघरी  :

 |  श्री  प्र०
 0.0

 देव

 |  श्री  कर  चे  AAT

 TERRY.  ह
 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर

 :

 ।  श्री  गाड़ी  :

 श्री  बलराज  सघोष  :

 श्री  विभूति  मिश्र

 रघुनाथ  fag
 :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दीव  भर  दमन  से  पुर्तगाली  राष्ट्र जनों  लिस्बन

 में  यात्रा के  दौरान  रोके  गये  भारतीय  यात्रियों  की  पुतंगाली  बस्तियों में  नज़र बन्द  अन्य

 भारतीय  राष्ट्र जनों  की  रिहाई  उनकी  सम्पत्ति  की  वापसी  के  बारे  में  पुर्तगाल  सरकार  को  एक

 नोट  भेजा  गया  है  ;

 यदि  तो  यदि  कोई  उत्तर  प्राप्त  हुद्ना है, तो उसका तो  उसका  क्या  ब्योरा है  ?

 विंदेशिक-कार्य  उपमंत्री  लक्ष्मी  मेनन  ):  भारत  सरकार  ने  संयुक्त

 गणराज्य  प्रौढ़  ब्राजील  सरकार  की  मध्यस्थता  से  इन  मामलों  पर  पुर्तगाल  सरकार से

 काफी  पत्र-व्यवहार  किया  भारत ने  नोट  २६  १९६२ को  |

 पत्रों  से  ज्ञात  eal  हैं  कि  पुर्तगाल सरकार  ने  ब्राजील सरकार  की  मौत  इस  महीने के

 प्रारम्भ में  उत्तर  भेजा  हैं  ।  यह  पत्र  भारत  सरकार  को  अभी  प्राप्त  नहीं  हुक्मों
 ।

 पुतंगाली

 कारियो ंने  लिस्बन  में  यात्रा के  दौरान  जिन ५  भारतीयों  को  रोक  लिया था  वे  रिहा  कर

 दिये गये  हैं  ।

 प्रधान  मंत्री  तथा  वें
 दैनिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल नेहरू  ):  श्रीमन्  मैं  इस  संबंध

 में  कुछ  कौर  जानकारी  देना  चाहता  हुं  ।  मुझे  ज्ञात  हुमा  है
 कि  पुतंगाली  सरकार

 ने  ब्राजील  की

 सरकार
 की  मौत

 जो
 पत्र  हमें  भेजा  था  वह  सुबह  यहां  पहुंच  गया  है

 ।
 मैंने  तो  उसे  देखा नहीं

 लेकिन मुझे  यह  बताया  गया  है
 ।  तो

 मैं  प्रश्न  के  उत्तर को  ठीक  करना  चाहता  हुं
 ।  जहां तक  मुझे

 ज्ञात  इस  से  स्थिति  में  कोई  सुधार  नहीं  gare  i  वे  कहते  हैं  कि  हम  यहां  रोके  गये  पुर्तगालियों

 को  रिहा  करें
 तो

 वे  मोजाम्बिक  से  भारतीयों  को  रिहा  कर  देंगे  ।  ये  दो  मसले  जुदा  हैं  ।  मेरी  समझ

 में  नहीं  भ्राता
 कि

 वे  इन  दोनों  बातों  को  एक  साथ  क्यों  उठा  रहे  हैं  ।

 श्री  दी०  चे
 शर्मा

 :
 क्या  पुर्तगाल  सरकार  ने  भारतीय  राष्ट्र जनों की  रिहाई के  बारे  में  और

 उन्हें  उनकी  सम्पत्ति  लौटा  देने  के  बारे  में  डरपना  रवैया  जाहिर  किया  है  ?

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  मैने  at यह  बताया  है  ।
 ी

 मूल  sist  में
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 इला  पाल चौधरी  :  क्या  यह  सच  है  कि  श्रन्तर्राष्ट्रीय  एयरलाइन्स  से  यात्रा  करने

 वाले  यात्रियों  की  सुरक्षा  के  कुछ  उपबन्ध  होते  हैं  कौर  यदि  तो  क्या  इन  यात्रियों  को  विमान

 से
 उतरने

 पर  बाध्य
 करने

 से
 नियम

 का
 उल्लंघन

 नहीं  gas
 ?

 fat  जवाहरलाल  नेहरू  :  इसमें  सन्देह  नहीं  कि  एयरलाइन्स के  ऐसे  नियम  होते  किन्
 भारत

 का  कोई  विमान  पुतंगाल  से  होकर  नहीं  जाता  ।  यह  विमान  किसी  अन्य  देश  का  रहा  होगा
 ।

 इसमे  सन्देह नहीं  कि  ये  नियम  सभी  लाइनों  पर  लागू होत  हैं
 ।  संबंधित  लोगों ने  इसके  खिलाफ

 शिकायत  की
 थी  are  ख्याल है  कि  संबंधित  देश  ने  भी  पुतंगाल  से  इसकी  शिकायत  की

 हैं  ।

 rat  त्यागी  :  लिस्बन  में  कितने  भारतीय  रोके  गये  sak  शर  दमन  में  कितने

 पुर्तगाली
 हैं

 ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  प्रदान के  उत्तर  में  बताया  गया  है  कि  पांच  भारतीय  रोके  गये
 थे

 जिनहें  रिहा  कर  दिया गया  है  ।

 मोजाम्बिक  ग्रंगोला  में  हजारों  की  तादाद  में  भारतीय  रोके  गये हैं  ।

 श्री  त्यागी  :  में  यह  समझ  ल॑  कि  वहां  हजारों  भारतीय  रोके गये  हैं  ?

 श्री  जवाहरलाल  मोजाम्बिक  भ्र  अ्रंगोला  में  हजारों  भारतीय  व्यापारी हैं
 ।  गोदा

 मुक्ति  प्रतिमान  के  बाद  उन्हें  किसी  शिवर  में  रखा  गया  हैं
 ।

 एसा  प्रतीत  होता  है  कि  पुतंगाल
 स सरकार

 इनमें  से  काफी  लोगों  को  वापस  भेजना  चाहती  है  ।  कितने  लोग  भेजे  जायेंगे  यह  मैं  नहीं  कह

 सकता  लेकिन  काकी  लोग भेज  दिये  जायेंगे  ।

 श्री हेम  बरुआ  :  क्या  मोजाम्बिक  कौर  अंगोला  में  भारतीयों  को  हमारी  कार्यवाही

 के  बदले  की  भावना  से  रोक  रखा  गया  ह  या  कि  see  तभी  रिहा  किया  जायेगा  जब  गोझा  दमन

 दीव  में  रोके  पुतंगाली  सैनिक  रिहा  कर  दिये  जायें
 ?

 fat  जवाहरलाल  नेहरू  :  में  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि  इन  दोनों  मसलों  को  एक  साथ  उठाने

 का  कोई  सवाल  पैदा  नहीं  होता  |  हमने  शुरू  से  यह  कहा  है  कि  ः [त्तंगाल  के  लोग  सैनिक  प्र ौर अरन्य

 नागरिक  जा  सकते हैं  ।  हमें  इसके
 बदले

 कुछ  नहीं
 चाहिये  ।  बाद  में  जब  कुछ  विलम्ब  हुमा  तो  हमने

 यह  भी  कहा  कि  वे  अपना  इन्तजाम  कर  सकते  हैं  हम  उन्हें  रोकना  नहीं  चाहते  |  हम  उन्हें लेने  क»

 जहाज़  तक  उन्हें  पहुंचाने  के  लिये  तैयार  थे
 ।  इसलिये इन  दोनों  बातों  का  वापस  में  कोई  ae

 नहीं हैਂ

 fat च०  ७  क्या  पुर्तगाल  की  सरकार  भारत  के  दृष्टिकोण  से  सहमत  है

 क्या  उसने  मोज़ाम्बिक  से  हमारे  नागरिकों को  करने के  कोई  कदम  उठाया  2
 ?

 श्री  जवाहरलाल  राज  सुबह  जो  पत्र  पाया  उसे  मैंने  at  पढ़ा  नहीं  ॥

 feq  बताया  गया  fe  game  की  सरकार ने  इन  दोनों  मसलों  को  एक  साथ  लिया

 है  ।
 उनका  कहना  है  कि  वे  कुछ  भारतीयों को  जहाज  से  वापस भेज  देंगे  ak  यहां  जो

 ५
 |  |

 mit  रोके  गये  हैं  we  उसी जहाज़  से  भेज  दिया जाये  प

 wast  में
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 fat  प्र०
 fo

 क्या  सरकार  पुर्तगाली  बस्तियों
 में  रोके  भारतीय  we

 जनो  के  बारे  में  किसी  पारस्परिक  पर  जोर  नहीं  दे  रही है  ?

 श्री  जवाहरलाल  मैंने  कभी  है
 fe

 यह  बात  तो  दूर  हमने

 राष्ट्र जनों  को  ले  जाने  के  बारे  में  उनके  समक्ष  एकपक्षीय  प्रस्ताव

 था  वह  भी  अभी  तक  स्वीकार  नहीं  किया  गया  है  ।

 faut हेम  पुर्तगाल  की  सरकार  ने  भारतीयों  को  जहाज
 से

 भेजने  का  जो

 अस्तिव  किया  उसे  वे  कार्यात्वित  क्यों  नहीं  करते  ?

 tat  जवाहरलाल  यह  तो  gate  की  सरकार  ही  बता  सकती  है  ।

 पह  देर  कयों  कर  रही  है  यह  मैं  बता  सकता  हूं ?

 श्री  हेंस  बरुआ  कया  उन्होंने  मोज़ाम्बिक  an  ate  में  भारतीयों को  रोकने  के  कोई

 कारण  बताये  हैं  ?  भारतीयों  को  लौटाने के  प्रस्ताव  को  क्यों  कार्यान्वित नहीं  किया  जा

 सहा है

 श्री अज  राज  सिंह
 :

 प्रधान  मंत्री  ने  एक  बार  कहा था  कि  गोझा  में  कोई  तीन  हज़ार

 खनिक  रोक  लिये  गये  हैं  ak  उनके  यहां  रहन ेसे  कुछ  समस्यायें  उत्पन्न हो  गयी

 शब  की  सरकार  नहंगों  से  नहीं  ले  जाती  तो  क्या  भारत  सरकार  उन्हें  गोना
 से

 कर  भारत
 में  कहीं  wea  ले  जाने  पर  करेगी  ताकि  ae  में  वातावरण  पूर्णतः

 सामान्य  रहे
 ?

 fat  जवाहरलाल नेहरू  :.
 मेरा  ख्याल है

 कि  एक  दिन  मैंने इस  तरह  का  संकेत

 किया  at
 यदि

 ak  बिलम्ब हुमा  तो  हम  उन्हें  गोझा
 से  बाहर  किसी  शिविर

 |

 मध्यम वग  के  परिवार

 PERRY.  att  हरिचन्द  माथुर :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  केन्द्रीय

 सांख्यिकीय  संगठन  द्वारा  किए  गए  मध्यम  वर्ग  परिवारों  की  ar  तथा  व्यय  के  सर्वेक्षण

 के  संबंध  में  सरकार  ने  यदि  कोई  ज  विचार  किया हे  तो  क्या  ?

 वैदेशिक-कार  उपमंत्री
 लक्ष्मी  मेनन  )  माननीय  सदस्य  १९६०  के

 म्यूजिक  सांख्यिकीय  सारांश  में  इस  विषय  पर  प्रकाशित  प्रारंभिक  शअ्रध्ययन

 QEEL a ATTA वे  सारांश  में  प्रकाशित  चार  नगरों  वे  अध्ययन का  निर्देश  कर  रहे  राष्ट्रीय

 नमूना  सर्वेक्षण  द्वारा  euc—ve FH fa Wa AeAA में  किये  गये  मध्यम  वर्ग  परिवार  जीवन  सर्वेक्षण  दे  आघार पर

 निकाले  गये
 निष्कर्ष  इकट्ठा  किये जा  रहे  हैं  ।  ये  आंकड़ें  मध्यम  at  के  कर्मचारियों  के

 लियें  उपभोक्ता  मूल्य  देशनांक  निर्धारित  करने  के  लिये  इकट्ठा  किये  गये  हैं  ae  यह  देशनांक

 निर्धारित करने  के  लिये  कदम  उठाये  जा  रहे

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  सरकार  ने  इस  बात  की  कौर  कोई  ध्यान  दिया  है  कि

 मध्यम  वर्ग  के  परिवारों  की  fea
 गत

 चन्द  वर्षों में  बहुत  खराब रही  है
 और  इस  वर्ग  में  काफी  wide  व्याप्त है  श्र यदि

 सलो ता  ५९ घ्न्म्ता ता  सुधारने के  लिये

 सरकार
 क्यों

 कछ  करेगी ?

 मूल  भ्रंप्रेजी  में
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 प्रधान  मंत्री  बेदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  मध्यम  a  कें

 स  या  करेगी  यह  किसी  प्रश्न  के परिवारों  की  श्रमिक  स्थिति  सुधारने केਂ  for

 उत्तर  में  बताना  कठिन  है  ।

 jot  हरिश्चन्द्र माथुर  :  क्या  सरकार  की  उन्हें  काम  झर  सहायक

 उपलब्ध  कराने की  कोई  योजना  है
 ?

 pu  जवाहरलाल  यह  स्पष्ट है  कि  मध्यम  वर्ग के  परिवारों  का  wea

 महत्वपूर्ण है  जिसके  बारे  में  को  काफी  चिनता  है  ।  एक  कौर  शझांकड़े इकट्ठा

 किये  जा  रहे  इसके  अलावा  भी  इस  मामले पर  बराबर  बिचार  किया  जारहा  है  ।

 श्री  मुरारका  PUs-VE  में  इकटठा  किये  गये  आंकड़ों को  अरब  तक  किस  प्रकार

 जमा  किया  जा  रहा  है
 ?

 इन  आंकड़ों  का  उचित  उपयोग  aa  कौर  किस  प्रकार  किया

 जायेगा

 fat  जवाहरलाल  नेहरू  इसमें  कछ  समय  लगता  है  परिवारों

 जानकारी इकट्ठी  की  जाती  है  ake  इस  में  समय  तो  लगता ही  है  ।

 fat  स०  मो०  बनर्जी  :  क्या यह  सच  हैकि इस  सर्वेक्षण  के  दौरान  यह  पाया  गया

 कि  १००  से  लेकर  Yo  रुपये  तक  की  '  राय  वाले  परिवारों पर  FACE  रुपय

 का  ऋण  है  अर  जिनकी  ae  १५० से  लेकर  २००  रुपये  तक  है  उन  पर  २००  रुपये  से

 अ्रधिक  है  ware  यदि  तो  सरकार इस  ऋण  ग्रस्त ता  को  कम  करने के

 लिये  कोई  कदम  उठायेगी  ?

 अध्यक्ष  महोदय  ब्यौरा  उठाये  गये  कदमों का  है  |

 fat
 स०  पो०  बीजों  :

 क्या  सर्वेक्षण  से
 पता  चल  कि  मध्यम  वर्ग  के  परिवारों

 की  ऋण  ग्रस्त ता बढ़ी  है  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  सर्वेक्षण  से  पता  चला  है  कि  मध्यम  वर्ग  के  परिवारों  का  व्यय

 अधिक  है
 और

 sat  यह  निष्कर्ष  निकलता  है  कि  वे  ऋणग्रस्त  होंगे  ।

 श्री  carat
 :

 कया  सरकार
 यह

 बतायेगी  कि  मध्यम  का  परिवार  वास्तव  में  क्या

 क्या  मध्यम  वर्ग  के  परिवार  की  ara
 बारे  में  वह  किसी  निष्कर्ष  पर  पहुंची है

 ?

 जवाहरलाल  नेहरू
 :  मध्यम  वर्ग  मं  तीन  प्रकार  हैं--उच्च  मध्यम

 मध्यम  ay  निम्न  मध्यम  वर्ग  ।  हिसाब  लगाते  समय  या  जानकारी प्राप्त  करते

 का  उल्लेख  किया  जाता  है  क्योंकि  मध्यम  वर्ग  ag  दाऊद  संदिग्ध

 है  |

 fat  त्यागी  :  aa  का  क्या  खंड  है  ?

 pat  जवाहरलाल  नेहरू  राय का  एक  ही  खण्ड  बहुत  से  हैं

 ् थणणाणााणुयएयल्यल्एएतयतल्स् एएए लए ह. न ६  न  नी  औ  cee
 मल  wat में
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 fat  त्यागी  :  qe  सारा  सर्वेक्षण  संदिग्ध है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि
 किन-कीना

 खण्डों  वे  बीच  परिवार  रखे  गये

 पर  निर्भर  करता है  या  प्राय पर
 ?

 महोदय :  क्या  यह

 लक्ष्मी  मेनन
 :  दोनों पर  ।  १०० से  लेकर  १०००  रुपये  ग्रोवर  इससे  प्रतीक

 राय  वाले  परिवार  कृष् ये तर  काम  करते  ये  निश्चय  ही  शहरी  कौर  भ्रमण-शहरी

 क्षेत्रों में

 भूटान  का  विकास

 १३६.  श्री  भक्त  दर्शन  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  योजना

 के
 प्रविधिक  दल  की  सिफारिश  पर

 कुछ  समय  पहले  भूटान
 के

 विकास
 के  लिए  जो  १७. ५  करोड़

 रुपये  की  योजनायें  स्वीकार  की  गई  उन्हें  कार्यान्वित  करने  की  दिशा  में  wa  तक  क्या
 +  ?

 ge

 वैदेशिक-कार्य  मंत्री
 के

 सभासचिव
 जो०  ato  :  भूटान  सरकार  ने

 एक  योजना  विकास  विभाग  कौर  अपना  सार्वजनिक  निर्माण  विभाग  डब्ल्यू०  डी०

 स्थापित कर  लिया  oak
 शिक्षा  प्राणी  oa  विभागों  पंद्रह  प्रमुख  )  नियुक्त  कर

 दिए  हैं  ।  भारत  सरकार  नें  वित्त  wife  क  क्षेत्रों  में  भारत  वे  कई  तकनीकी

 विशेषज्ञों की  सेवाएं  afta  की  है  ।  कई  प्रायोजनायें का  सर्वेक्षण हो  रहा  है  ।  भारत  से  भूटान

 में  पारो  तक  की  पहली  सड़क  इस  वर्ष  अप्रैल  में  बन  कर  पुरी  हो  जायगी  ।  ६७  भूटानी

 भारतीय  सस्थाओं में  बढ़  रह  श्राम  तौर  पर  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  भूटान  की  पंच  वर्षीय

 योजना का  बरच्छा  हुमा  है  |

 श्री  भक्त  ददन
 जहां  तक  मुझे  ज्ञात  है  यह  साढ़े  सतरह  करोड़  रुपया  इन  पांच

 में खच  किया  जाना  है  जब  कि  एक  ay  प्रारम्भिक  तैयारियों  में  लग  गया है  ।  मैं  जानना  चाहता

 हूं  कि  यह  कार्य  जिस  रफ्तार  से  हो  रहा  है  क्या  उससे  गवर्नमेंट  को  सन्तोष  है  या  गवर्नमेंट  समझती

 कि  इस  में  att  तेजी  से  काम  भाग  बढ़ाने  की  जरूरत  है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा
 वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल

 :  यह  तो  हमेशा  होता

 है
 कि

 शुरू  शुरू  में  कम  खर्चा  होता  है  इंतिज़ाम  aaa  वगैरह  बनाने  में  ।  साथ  ही  खास  तौर

 पर  वहां सीखे  हुए  आदमियों  की  कमी  है  भ्र ौर  जैसे  जैसे  वे  सीखते  जाते  हैं  काम  तेज़  होता  जाता  है  ।:

 यह  कहना  कि
 गवर्नमेंट

 को  सन्तोष है  या  मुश्किल  है  क्योंकि  सब  बातें  देख  कर  होती है  ।

 जवाब
 नगर

 what  में  लिखा  है  कि  हमारी  राय  में  भूटान  की  पंचवर्षीय  योजना  अच्छी  चल  रही

 उसकी  प्रगति  स्रात  हुई  है  |

 श्री  बलराज  मधोक  :
 भूटान  की  राजधानी  पारो  को  बेस्ट  बंगाल  से  मिलाने  वाली  जो

 सड़क  बन  रही  क्या  वह  मुकम्मिल हो  गई  है  ।  कौर  नगर  नहीं  हुई  है  तो  कब  तक

 हो
 जाएगी

 ?

 at  जवाहरलाल
 जवाब  में  लिखा  है  कि  1...  तक

 हो
 जायगी

 ।

 मल  अंग्रेजी में
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 श्री  ए०  जेड०  फिजो

 भ्र  Ho  तारिक :

 श्री  विभूति  मिश्र 1१४०

 आसर

 lst  acer  मधोक

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे fH  :

 उनका  ध्यान  इन  समाचारों  की  ae  आकर्षित  कराया  गया  है  कि  विद्रोही

 नागा  श्री  To  जैड०  फिजो  भारत  में  प्रवेश  करने  की  कोशिश  करते  रहे  कौर

 क्या
 भारत  सरकार  को  इस  बारे  में  कुछ  जानकारी  है  कि  वह  कहां  पर  है  !

 मंत्री के  सभा-सचिव  जो०  ato  सरकार  ने  श्री

 feat के  भारत  लौट  ae  के  कथित  इरादे  के  बारे  में  समाचार  पत्रों  के  समाचार  देखे  हैं  ।

 उसको  ६-११-१९६१  को  इंगलिस्तान की  नागरिकता  प्रदान  की  गई
 थी  कौर

 वह  इस  समय  उस  देश  में  है  ।

 श्री  शऋ ०  मु०  तारिक :  इस  रिपोर्ट के  बारे  में  कि  मिस्टर फिजो  हिन्दुस्तान  जाना  चाहते

 क्या  हुकूमत  बरतानिया  की  वकालत  से  हुकूमत  हिन्दुस्तान  को  कोई  दरख्वास्त  मौसूल  हुई  है

 शर  उस  दरख्वास्त  में  क्या  मिस्टर  फिजो  ने  कहा  है  कि  मेरी  जान  की  हिफ़ाज़त  की  जमानत
 दी

 जाय

 तो  मैं  हिन्दुस्तान  जाने के  लिए  तैयार  हू ं?

 प्रधान  मंत्री  तथा  बेदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  जहां  तक  मुझे  इल्म

 '
 है  हमारे  पास  तो  कोई  दरख्वास्त  उनकी  नहीं  है  ।  अखबारों  में  कुछ  पड़ा  था  जो  कहते  हैं

 ।

 wat कुछ  ऐसी  चर्चा थी

 मु०  तारिक  >  यह  दुरस्त  है  कि  पिछले  साल  श्री  जय  प्रकाश  नारायण  जब

 कब्र टन  गए  थे  तो  उन्होंने  मिस्टर  फिजो  से  मुलाकात  की  थी
 ?

 मैं  जानना  चाहना  हूं  कि  वापसी  पर

 क्या  उन्होंने  वजीरे
 आजम

 को  उस  मुलाकात से  झ्रागह  किया  था  ate  कया  यह  भी  दुरुस्त है  कि

 मुलाकात  करने  से  पहले  उन्होंने  वग़ीरे-जाजम  की  हिमायत  हासिल  की  थी  मुलाकात  करने  के

 लिए

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 पहले  दो  सवालों  का  जवाब  तीसरे का
 ”

 fet
 हेम  रूखरा  क्या  यह  सच  है  कि  श्री  फिजो  लन्दन  स्थित  हमारे  उच्च  आयुक्त  से

 मिला  था
 कौर  उसने  उनसे  अनुमति  मांगी  थी  कि  वह  भारत  लौट  at  शौर  यदि  तो  क्या यह

 भी  सच  है
 कि  लन्दन

 स्थित  हमारे  उच्च  श  ने  उससे  कहा  कि  वह  अनुमति के  लिये  नागा

 अन्तरिम  निकाय  से
 बातचीत

 करें  कौर  वह  उसे  भ्र नुम ति  देने  में  अक्षय  है
 ?  क्या  उसने यह  बात

 कहीं थी  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :
 मुझे

 खेद  जै  कि  में  उस  Wea स  उ  हदीसे
 को  a2  करा

 eee
 कॉ

 नहीं  सका  |

 मूल  म्ंत्रेजी  में
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 fat हम  रुद्रा  समाचारपत्रों  में  इस  प्रकार  समाचार  है  कि  श्री  फिजो  ने
 भारत

 लौटने
 उत्सुकता  में  भराकर  लंदन  स्थित  हमारे  उच्च  आयुक्त  से  मुलाकात  की  इस  के

 बारे  में  बताया
 ak

 उच्च  झ्रायुक्त  ने  उसे  सलाह  दी  कि  वह  नागा  भ्रन्तरिम  निकाय  से
 बातचीत

 जो  कार्यपालिका  परिषद्  है  तथा  उसे  यह  बताया  कि  वह  स्वयं  उसकी  प्रार्थना  पर  विचार  करने

 में  समर्थ  नहीं  है  ।  क्या  यह  सच  है  या  नहीं  ?

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  मैंने  प्रभी  जो  वक्तव्य  दिया  था  मैं  उसे  थोड़ा  ठीक  करना  चाहता

 हूं  ।  मेंने  कहा  कि  जहां  तक  मुझे  पता  है  श्री  फिजो  ने  हम  से  प्रत्यक्ष  कोई  प्रार्थना  नहीं  की  ।

 मुझे  पता  चला  है  कि  फरवरी  में  कुछ  सप्ताह  पूर्व  श्री  फिजो  लन्दन  स्थित  हमारे  उच्च  आयुक्त  को

 एक  अर्जी भेजी  थी  ।  उन्होंने  ate  किसी  प्रकार  से  उच्च  थि  से  मुलाकात  नहीं  की
 ।  हमारे

 उच्च  ने  उन्हें  उनसे  मिलने  को  प्रोत्साहित  नहीं  किया  ।  उच्चायुक्त  नें  उसे

 उस  के  सन्देह  का  कोई  भ्रौपचारिक  उत्तर नहीं  दिया  ।  किन्तु  उन्होंने  लन्दन  में  एक॑  प्रेस  सम्मेलन

 में  तथ्य  बताय े॥

 श्री  त्यागी
 :

 कया  फिजो  भी  भारतीय  राष्ट्र  जन  भ्रमणा  जैसा  कि  प्रकाशित  हुमा

 क्या  उसने  अपनी  राष्ट्रीयता  बदल  ली  है  ate  ब्रिटिश  राष्ट्र जन  बन  गया  है
 ?

 यदि  उसने
 ब्रिटिश

 नागरिकता  स्वीकार  कर  ली  है  तो  वह  किस  रूप  से  भारते  चाहता है  भारतीय राष्ट्र

 के  नाते  या  इंगलिस्तान  के  नागरिक के  नाते  ?

 जवाहरलाल  नेहर ू:  चूंकि  वह  इंगलिस्तान  का  नागरिक  बन  गया  है  वह  भारतीय

 राष्ट्रजन नहीं रहा है भ्रौर नहीं  रहा  है  केवल  इंगलिस्तान के  पासपोर्ट  के  साथ  ही  यहां  ar  सकता  है
 ?

 हेम  बरुआ
 :

 क्या  सरकार  ने  श्री  फिजो  के  इस  अ्रचानक  विचार  परिवर्तन  का  कारण  जानने

 प्रयत्न किया  क्योंकि  वह  हमेशा  इस  देवा  के  विरुद्ध  अपमानजनक  प्रचार  करता  रहा  है
 ?

 fot  जवाहरलाल  मैं  कोई  कारण  नहीं  बता  सकता  |

 श्री  हेम  बरुआ
 :

 यह  व्यक्ति  हमेशा  भारत  के  विरुद्ध  अपमानजनक  प्रचार  करता  रहा  है  ।

 अचानक  ही  उसने  भारत  च्  की  विशिष्ट इच्छा  व्यक्त  की  है  ।  किस  संबंध  में  ?  क्या

 श्री  फिजो  के  इस  प्रस्ताव
 के

 सम्बन्ध  में  नागा  लोगों  का  मत  पूछा  गया  है
 ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  उसने  स्वयं  कहा  है  कि  वह  किसी  समय  प्रस्तावित  मोकोचुंग

 में
 नागालैंड

 के  एक  सम्मेलन  में  शामिल  होने  के  लिये  भारत  जाना चाहता  है  ।  यह सर्वदलीय

 सम्मेलन होगा  कौर  उसने  कहा  है  कि  वह  उसमें  शामिल  होना  चाहता  है
 ?

 श्री हेम  कया  यह  सम्मेलन  होगा  या  बैठक  ?
 इस  के  बारे में  कुछ  गड़बड़  है  ।

 pat  जवाहरलाल नेहरु  :  यहं  इस  समय  नहीं  हो  रहा  है
 ।

 प्री हेम बरुद्ा
 हेम  .  क्या  सम्मेलन  बुलाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है

 ?

 fat
 जवाहरलाल  नेहरू  :  नहीं  यह  प्रस्ताव  चत  काल  के  लिये  स्थगित  किया  जा

 चुका है  ।

 मूल  ai  में
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 fat  स०  Alo  बनर्जी  :  क्या  यह  सच  है  कि  श्री  फिजो  का  नागा  विद्रोहियों  से  निकट  का

 सम्बन्ध है  शौर  इसी  कारण उन  की  गतिविधियां  बढ़  गई  हें
 ?

 यदि  तो  सरकार  इस

 के  लिये  कि  नागा  विद्रोहियों  श्री  फिजो  के  बीच  का  यह  सम्बन्ध ee  क्या  कार्रवाई

 कर  रही  है
 ?

 श्री  जवाहरलाल  नहरू  मुझे  इस  में  शंका  है  कि  उसका  aos  किन्तु
 कभी

 कभी  उसका  संपर्क  होता  है  ।  उसका  किसी  भारतीय  श्रभिकरण  या  व्यक्ति
 के

 द्वारा  संपर्क  नहीं  है  ।  मुझे

 समझ  में  नहीं  प्राता  कि  उसका  किस  प्रकार  संपर्क  उदाहरण  के  लिये  वह  बर्मा  के  द्वारा  पत्र  भेज

 सकता  है  ।  वास्तव  नागा  विद्रोही  भारत-बर्मी  सीमा  के  एक  भ्र  से  दूसरी प्रोर  कद  रहे

 वे

 किसी  बर्मी  डाकघर  द्वारा  पत्र  भेज  सकते  हैं  ।

 श्री  क्या  उसकी  गिरफ्तारी  का  कोई  वारंट  लंबित  है
 ?

 श्री  जवाहरलाल नहरू  समझता  =  कि  कुछ  वर्ष  पूर्वे  गिरफ्तारी का  वारंट  जारी

 किया गया  था  इस  समय  वारंट  की  क्या  स्थिति  है  मझे  इस  का  पक्का  पता  नहीं  है  ।

 fat  wo  qo  मैं
 यह  जानना चाहता  हूं  कि

 जो
 दरख्वास्त  fro  फिजो ने  दी  है

 हिन्दुस्तान  भराने  की  वह  उन्हं  ने  हमारे  हाई  कमिशन  को  बराहे  राहत  हुकूमत  बरतानिया  के

 उन  का  तलाश  माश जरिये
 शर

 यह  भी  मेँ  जानना  चाहता  हूं  कि  मि०  फिजो जो  लन्दन  में

 क्या  रोजगार क्या  है  कौर  कहां  से  कमाते  खाते  हैं
 ?

 fat  जवाहरलाल  नहरू  उन  की  ae  seater  सीधी  हमारे  हाई  कमिश्नर को  भेजी

 गई थी  जहां  तक  मुझे  इल्म  है  वह  किसी  की  मार्फत नहीं  arg  थी  ।  उनका  जरिया  माश

 मुझे  इसका  इल्म  नहीं हूँ  ।

 निर्यात  ate  आयात  नीति

 Peeve.  श्री  मुरारका  :  क्या  वाणिज्य  तथ  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  राम स्वामी  मुदलियार  समिति ने  सरकार  की  निर्यात  ate  ara  नीति  के

 बारे में  डरपना  प्रतिवेदन दे  दिया  है

 यदि  at  उसकी  मुख्य  सिफारिशें कया  हैं

 निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिये  क्या  कदम  उठाने  की  सिफारिश  की  गई  कौर

 क्या  सरकार
 ने

 उन  सिफारिशों की  स्वीकार  कर  लिया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  कानूनगो )  :  oft  at

 शौर  समिति
 की  सिफारिशों  इसके  प्रतिवेदन के  पृष्ठ  ५४५--७२  पर  दी  गई  हैं

 जो  सभा  पटल  पर  रखा  गया  है  ।

 ufaaaat Fz  at  Peat  न्वननन नन  का  ati
 मुरारका  :  समिति की  विविध  fe

 |

 के  बारे  में  कब  तक  निर्णय  किया
 ?

 wait में
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 fat  कान नगों  :  निर्यात  संवर्धन  सम्बन्धी  महत्वपूर्ण  वित्तीय एवं  सं चर नात्मक  मामलों

 के  बारे  में  निर्णय  करने  में  कुछ  समय  लगेगा  क्योंकि  इसके  बारे  में  सरकार के  विभिन्न  विभागों से

 चर्चा करनी  होगी  ।  आयात  सम्बन्धी  सिफारिशों  के  बारे  में  हम  कुछ  सप्ताहों  में  निर्णय  करने

 की
 भ्राता  करते  हैं  ।

 fat  मुरारका
 :  क्या  सरकार  ने  निर्यात  उद्योगों  के  शभ्रपेक्षित कच्चा  माल

 करने  के-लिये  विदेशी  मुद्रा  की  आवश्यकता का  अनुमान  लगाया  है  ?

 श्री  कानूनगो
 :

 वे  बढ़  रहे  हैं  ।

 fat  मुरारका  :.
 सरकार  ने  यदि  कोई  वर्तमान  अनुमान  लगाया  है  तो  वह  क्या है

 ?

 श्री  कानूनगो
 :

 मेर  पास  झांकने  नहीं हैं  ।

 fat न०
 रा०  सुनि स्वामी  :  क्या  सरकार  नें  इस  समिति

 को
 कोई  हिदायतें दी  हैं  कि  वह

 भारतीय  श्रथेव्यवस्था  ब्रिटेन
 के  यूरोपीय  सांझा  बाजार  में  शामिल  होने  के  संभव

 प्रभाव  को

 '६
 न  में  रखते  हुए  wal  सिफारिशें  करे  ?  कया  प्रफुल्ल  तथा  व्यापार  सम्बन्धी  सामान्य

 झौते
 की  चर्चों का  पूरा  पाठ  इस  समिति  को  दिया  गया  था

 ?

 fat  कानूनगो
 :

 निस्संदेह  उनको  सभी  कागज  प्राप्त  थे  जो  सार्वजनिक  सम्पत्ति  हैं
 ।

 इस  के  सम्बन्ध में  कोई  विशिष्ट  निर्देश  निश्नेन्धन  नहीं  था  ।  परन्तु  निस्सन्देह वे  इस  मामले  पर

 पृष्ठ  भूमि  के  तौर  पर  विचार  करेंगे  ।

 श्री  त्यागो  :  क्या  सरकार  ने  उन  चतुर  जो  निर्यात  की  जाती  अन्तर्देशीय  भाड़ा

 दर  को  काफी  कम  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  है  ?

 गंदी  कानूनगो  :  इन  मामलों  पर  लगातार  बिचार  किया  जाता  जो  रेलवे  भारत

 सरकार  प्रय  1  भारतीय  लोगों  द्वारा  चलाई  गई  जहाज  कंपनियों  के  निर्णय  पर  निसार  होता  है  ।

 परन्तु  प्रतिकार  नौवहन  गैर-भारतीयों  के  नियंत्रण  में  हैं  ।

 इस  समिति ने  रेलवे  भाड़ा  में  २४५  प्रतिशत  कमी  करनें की fort  मुरारका

 सिफारिश  की  है  ।  क्या  सरकार  नें  रेलवे  मंत्रालय  से  case  किया  यदि  at

 उसका  परिणाम  निकला  है
 ?

 fat  कानूनगो  :
 प्रतिवेदन  से  पहले  हम  विशिष्ठ  मदों  के  वारे  में  रेलवे  मंत्रालय के  साथ

 लगातार  बातचीत  करते  रहे  हैं  ।  कुछ  मामलों में  कमी  की  अनुमति दी  गई  कुछ  मामलों

 में  कमी  नहीं  की  गई  है  ।  इस  समिति का  सभापति  रेलवे  भाड़ा  संरचनात्मक  समिति  का  भी

 सभापति  हैं

 fat  न०  रा०  मुनि स्वामी  :  क्या  कोई  विवादास्पद  सिफारिशें  हैं जिनका  सरकार  ने

 विरोध  किया  है  ?
 यदि  तो  वे  कौन  सी  हैं

 ?

 कानूनगो  :
 हम  रिपोर्ट पर  विचार  कर  रहे  हैं ।  च्  नहीं  कह  सकता  कि  हम  किन

 को  स्वीकार  करेंगे  शर  किस  को  स्वीकार  नहीं  करेंगे
 ।

 pat  त्यागी
 :  क्या  समिति ने  विदेशों के  साथ  व्यापार  पर  आयकर  की  दर  को  घटाने

 की  सिफारिश  की  है

 ?

 वि

 पे मूल  अंग्रजी  में
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 श्री  कानूनगो  जेसा  मैंने  बहुत से  राजकोषीय उपायों  की  सिफारिश  की  गई

 जिन  के  बारे  में  चर्चा  करनी  पड़ेगी  ।

 fat हेम  की पर्दा की  क्या  यह  सच  हैं  कि  व्यापारी  atk  उद्योगपतियों  को

 बाजार  में  दिलचस्पी है  ate  निर्यात  ara के  मामले  में  उनको  पर्याप्त  सूचना  प्राप्त  नहीं  है  ?

 fat  दें०  प०  उनको
 च  कालेज  में  भेज  दो

 |

 श्री  कानूनगो  :.  निर्यात  झाय  में  काफी  उपक्रम  भारतीय  व्यापारियों  को  दिलचस्पी  है

 वे  इस  बारे में  बहुत  कुछ  कर  रहे  हैं  ।

 भारत-तिव्बत  सन्धि

 1१४४.
 श्री

 प्र०  to  देव
 क्या

 प्रधान  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  को  तिब्बत  के  संबंध में  नई
 संधि

 के  बारे में  चीन  से  कोई  उत्तर  प्राप्त

 हो  गया  सनौर

 यदि  तो  उसका  ब्योरा क्या  है  ?

 उपमंत्री  लक्ष्मी  :  ।

 १९६१  के  मूल चीनी  टिप्पण  की  जिस  में  भारत  तथा  चीन

 केਂ  तिब्बत  प्रदेश  के  बीच  व्यापार  तथा  समागम  संबंधी  १९५४ के  समझौते के  स्थान  पर

 एक  नई  सन्धि  करने
 के

 लिये
 बात  चीत  करने  का

 प्रस्ताव
 तथा  उसके  बारे  में  १५

 2ER2  के  हमारे  उत्तर  की  सभा  पटल  पर  रख  दी  गई  हैं  ।  इस  विषय

 पर  नवीनतम  चीनी  टिप्पण  जौहरी  पीकिंग से  प्राप्त  gar  अध्ययन  किया
 जा

 रहा हैं  टिप्पण  हमारा  यथासमय  सभा  पटल  पर  रख  जाएंग े।

 fat प्र०  गे  देव  चीन  के  साथ  जारी  विरोध  भावना  को  ध्यान  में  रखते

 सरकार  तिब्बत  कौर  भारत  के  बीच  के
 को  बन्द

 करने  या  इस  के  बारे  में  कुछ

 करने  के  लिये  क्या  कदम  उठा  रही  है
 ?

 श्री  जवाहरलाल नहरू  :  रोकन े?  व्यापार  बहुत  नहीं  है  fe  इसे  बन्द  करने  की

 जरूरत  हो  ।

 श्री  भक्त
 कभी  बतलाया  गया  है  कि  चीन  की  सरकार  ने  एक  नया  पत्र  भेजा

 हैं  ।  क्या  कम  से  कम  यह  बतलाने की  कृपा  की  जायेगी कि  उसका  सारांश  क्या  वे  किस

 तरह  की  aft  चाहते हैं  शरीर  कब  तक  चाहते

 श्री  जवाहरलाल  उस  का  सारांश  यह  है  यह  दो  भ्र लग  अलग  मामले
 यानी  तिजारत

 के
 बारे

 में  कोई  समझौता  होना  शर  जो  हमारी  सीमा  के  ऊपर  झगड़े

 श्रौरकोई  वजह  नहीं  है  कि  हम  wt  न  उन  पर  अलग  ae  विचार  करें
 T च्

 |  |  qr
 ौर

 ट्रेड
 ऐप्रिमेंट  करें  ।  जहां तक

 मुझे  याद
 है

 मल  अंग्रेजी में
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 श्री  भक्त  दर्शन
 :

 चूंकि  तिब्बत  से  व्यापार  का  सीजन  शुरू ही  होने  वाला

 जैसी  कि  आशंका है  शायद  इस  बीच  कोई  समझौता  न  हो  इसलिये  क्या  भारत

 सरकार  भारत  के  व्यापारियों को  कोई  निश्चित  wee  देगी  कि  इस  हालत  में  उन्हें क्या  करना

 तिब्बत जाना  चाहिये  या  नहीं  ?

 श्री  जवाहरलाल  हि  जाहिर  हैं  कि  हम  उन  को  कोई  भ्राइवासन  नहीं  दे  सकते

 उन  की  हिफाजत  का  या  यह  कि  उन  के  साथ  कोई  ऐसी  कार्रवाई न  होगी जो  कि  नुकसानदेह

 लेकिन  हम  उनको  रोकेंगे  जो  जाना  चाहते  हैं  भ्र पनी  जिम्मेदारी

 जायें  ।

 श्री  हेम  बरुआ  :  क्या  यह  बात  सही  नहीं  है  कि
 Yeas  के  भारत-तिब्बत करार  का

 तिव्बत  की  विवादास्पद  राजनीतिक  हालात  को  चुपचाप  स्वीकार  करने  के

 बराबर  होगा ?

 fat  जवाहरलाल नेहरू  :  इसका  यह  अर्थ  नहीं  किन्तु  कुछ  हद

 तक
 यह  भ्र प्रत्यक्ष  wet  जा  सकता  हैं  ।  इसीलिये  हम  ने  दोनों  को

 ह  |

 fat हेम  :  चीन  सन्धि करने  या  इसको  नवीकरण  करने  के  लिये  हमारी

 अपेक्षा  क्यों  ats  दिलचस्पी  प्रतीत  होता  हैं--इसके क्या  खास

 जवाहरलाल  नेहरु
 :

 मुझे  खेद  है
 कि  मेरे  सामने  वह  पत्र  नहीं  है  प्रौढ़  रख  हमा रे

 उत्तर  के  साथ  सभा  पटल
 पर  रखा

 किन्तु  उन्होंने कहा  हैं  कि  यह  पथ

 है  पर  इसका
 निपटारा

 किया  जाए  ।  में  समझता  हू ंकि  उनक  मे
 प  ३  इसलिये

 हैं कि  इस  व्यापार  से  उनको  लाभ  होता  है  ।

 जिब्राल्टर  में  भारतीय  व्यापारों

 1१४४.  श्रीमती  इला  पाल चौधरी :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार का  ध्यान  के  १४  १९६२  के  ट्रंक  में

 प्रकाशित उस  वक्तव्य  की  दौर  गया  हैं  जिब्राल्टर की  भारतीय  व्यापारी  aa  के

 अध्यक्ष  ने  दिया
 कौर  जिस  में  यह  कहा  गया  है  कि  वहां के  भारतीय  व्यापारियों के  ana

 तथा  निर्यात  व्यापार  पर  विभेदकारी  प्रतिबन्ध  लगाये  जा  रहे

 क्या
 इस  संबंध  मैं

 तथ्यों
 पता  लगाने  के  लिये  कोई  जांच  की  गई  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ;  रोक

 इस  संबंध  में  क्या  कदम  गये ?

 उपमंत्री  लक्ष्मी
 :  हां  ।

 से  जिब्राल्टर
 में  भारतीय  व्यापारियों  के  बारे  में  ,  दिसम्बर  १९६१  में

 जिब्राल्टर  के  प्राधिकारियों  द्वारा  घोषित  निर्यातक  लाइसेंस  विनियमों  के  प्रभावों  का

 भ्रनुमान  लगाने  के  लिये  प्रारंभिक  जांच  की  जा  रही  है  ।  जब

 इस  र
 के  परिणामों  का  पताः

 मूल
 अग्रेजी

 में



 ALG  XC  नरन  २३  १९६२

 तब  आवश्यक  कार्रवाई  की  जाएगी  ।  भारतीय  लोगों  के  व्यापार  पर

 के  बार ेमें  दुकान  सहायकों  की  के  बारे में  भारतीय  लोगों की

 शिकायतों  के  बारे  जिनका  श्री  टी०  एस०  चेलाराम  ने  उल्लेख  किया  लन्दन

 स्थित  हमारे  उच्च  aq  समय  समय  पर  इंगलिस्तान  सरकार  को  उचित  अभ्यावेदन

 करते  रहते  अब पुन  इस  मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  और  यथासमय  आवश्यक

 कारवाई  को  जाएगी

 1  श्रीमती  इला  पालचौधरी  :  इस  समय  जिब्राल्टर में  कितनी  भारतीय  कम  काम कर  रही

 हैँ  ?

 लक्ष्मी  मेनन
 :  हमें  इसकी  सूचना  बहुत कम  होंगी ।

 +& पि इला  पाल चौधरी  :  क्या  यह  सही  ट  कि  भारतीय  फर्में  वहां  का  ३०  ४०

 प्रतिशत  व्यापार  नियंत्रण  करती  हैं  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन :  मुझे  सुचना  नहीं  है  ।

 नागा  विद्रोहियों  के  लिये  चीनी  दास्त्रास्त्

 ११४७.  श्री  दी०  do  शर्मा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 यह  सच  हैकि  चीनी  साम्यवादी  लोग  उत्तर  पूर्वी  सीमांत  अभिकरण
 मे

 arm  विद्रोहियों  को  रास्त्रास्त्र  और  बारूद  दे  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं
 ?

 मंत्री  के  सभा  सचिव  जो०  ato  :

 सरकार  को  इस  के  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं  हैं  कि  नागा  विद्रोहियों  को  चीन  से  शस्त्रास्त्र

 fart  हैं  ।

 श्री  दी०  चं०  क्या  उन  नागा  विद्रोहियों  से  कुछ  दास्त्रास्त्र  प्राप्त  हुए  हैं  जिनको

 हम  ने  पकड़ा  कौर  क्या  यह  पाया गया  हैं  कि
 वे वास्त्रास्त्

 चीन  से  कराये

 tat  जो०  ato  हजारिका :  नहीं  ।  उन्होंने  जिन  शस्त्रों  का  प्रयोग  किया है  q

 था  तो  युद्ध  के  पुराने  wi  माल  से  लिये  गये  हैं  या  हमारी  सुरक्षा  सेनाओं से  छीने  गये

 हैं  ।  सजल  गनें  स्थानीय हैं

 श्री  हेम  बुरा  :  क्या  सरकार  का  ध्यान  ERO  के  संडे  झाबजर्वरਂ

 में  श्री  नवीन  यंग  के  इस  झ्रादाय  के भ्रारोपों  की  कौर  लगाया गया  है  कि  चीन  से  बर्मा  सीमा

 के  रास्ते  भारत  नागा  पहाड़ियों  में
 चोरी

 छिपे  शस्त्रास्त्र ले  जाये  रहे  यदि  ऐसी  बात

 हैं  तो  तथ्यों की  दृष्टि  से
 उन  आरोपों  की  जांच की  गई  है  या  नहीं  ?  यदि  जांच की  गई  है

 तो  निष्कर्ष  निकला है  ?

 fat  जो०  ना०  हजारिका  :  में  सूचना
 दे x  चुका  हू  कि  हमे  चीनी  शस्त्रास्त्रों  के  चोरी

 छिपे
 लाये  ले  जाने  के  बारे  में

 कोई
 सूचना  नहीं

 है  ।

 मल  ५ #*  में
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 श्री  हेम  यह  कहा  गया  है  कि
 qt  युद्ध  के  रद्दी  माल  में  से  मिले  हुए

 |  | | शस्त्रास्त्रों  का  प्रयोग  नागा  विद्रोहियों  द्वारा  किया  जारहा  है  क्या यह  सही  नहीं  है

 कि  इतनी  लम्बा  अवधि  के पश्चात  रही  माल  के  यह  ॒
 दास्त्रास्त्र  बेकार  हो  गये  होंगे  कौर  उपयोग

 के  लायक  नहीं  रहे  होंगे  ?

 fot  त्यागी  :  इस  नागा  विद्रोह  को  दबाने के  सरकार  क्या  ठोस  सक्रिय  कारवाई

 कर  रही  है  श्र  वह  कितनी  देर  तक  इस  के  जारी  रहने  का
 ख्याल  करती  हैं

 taata  मंत्री  तथा  वैदेशिक-क्रय  मंत्री  जवाहरलाल  :  सैनिकों  कार्रवाइयों

 व्यापी  का  व्योरा  देना  कठिन  है  फौरन  ही  मैं  यह  बता  सकता  हूं  कि  यह  कब  तक

 या  दबा  जाएगा  ।  जैसा  सभा को  विदित  कठिनाइयां  इस

 कारण  बढ़ी  हैं  कि  नागा  भ्र क्सर  बर्मा की  प्रो  से  भ्रमण  करते  हैं  ।  वे  लगातार घूमते  रहते

 कभी  बर्मा
 की

 सोमा  में  घुस  जाते  हैं  कौर  उनका  पोछा  करना  कठिन  है  ।  बर्मा
 को  सोमा

 में  हमारी  फौजों  को  उनका  पीछा  करना  कठिन  हैं  ।  फिर  भी  यह  कहना  सच  हैं  कि  उनकी

 हालत  बहुत  कमजोर  होगई  है  ak  wa  कभी  कभी जो  घटनाएं  होती  हैं  वे  उनकी

 पने  श्राप  को  सही  साबित  करने  के  हताश  प्रयत्नों  का  परिणाम  होती  हैं  ।

 सीमेंट

 श्री  हरिशचन्द्र  माथुर

 ििशस्नार
 श्री  मुरारका

 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सीमेंट की  मांग  ate  संभरण  के  बारे  में  देश  की  अवस्था कया  है  ;

 संभरण  की  कमी  कौर  परिवहन  संबंधी  कठिनाइयों  कारण  किस  सीमा  तक  कठिनाइयां

 पेशा  रा  रही  हैं  ;

 उत्पादी  कार्यों  एवं  अविकसित  क्षेत्रों
 के

 लिये  संभरण  मामले  में  क्या  प्राथमिकतायें

 दी  जाती हैं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  क्षेत्रों
 से

 सीमेंट  उठा  नहीं  जा  रहा  है  कौर  वितरण  में

 शर असमानता  पाई  जाती  है

 जनवरी  १९६२  के  भ्रान्त-में  कारखानों  कौर  व्यापारियों  के  पास  कितना  सीमेंट  का

 स्टाक  था  ?

 मंत्री  मनु भाई  :  से  (=).  विवरण  सभा  पटल  पर
 रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 कौर
 प्रफुल्ल  आयोग  ने  PER?  के  लिये  co  लाख  मीट्रिक  टन  की  सीमेंट  की  मांग

 का अनुमान  लगाया  है  जिस  की  एक  ह  में  १२*/,  प्रतिशत  बढ़  जाने  की  अपेक्षा है
 ।  १९६२  की

 मांग

 का अझनमान  १००  लाख  मिल्क  टन  है  ।  उद्योग  की  वर्तमान  स्थापित  क्षमता  €  ५  लाख  टन  के  लगभग

 है
 ।  वर्तमान वार्षिक  उत्पादन  ८५  लाख से  ८०  लाख  टन  है  ।  सीमेंट  ढोने  तथा  सीमेंट  फैक्टरियों  तक

 कोयला  कौर  कच्चा  माल  ढोने  कीਂ  कठिनाइयां  हैं  ।  क्योंकि  डिब्बों  की  कमी  है  भ्रमणा  परिवहन  संबंधी

 कठिनाइयां  हैं  1

 0  00000  00

 wast ne

 254(Ai)
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 उत्पादकों  कार्यों  तथा  अ्रविकसित  क्षेत्र  के  लिये  संभरण  को  प्राथमिकता  दी  जाती  है  &

 जी  नहीं  ।

 (=)  व्यापारियों  के  पास  कितना  स्टाक  है  यह  मालूम  नहीं  लगभग  १७३,२२०

 टन  सीमेंट  जनवरी  १९६२  के  ed  में  फैक्टरियों  के  स्टाक  में  था  ।

 हरिश्चन्द्र  माथुर
 :  हम  काफी  सीमेंट  पैदा  नहीं  कर  रहे  स्थापित  क्षमता  तक  भी  नहीं

 और  परिवहन  सम्बन्धी  कठिनाइयों  के  कारण  सीमेंट  का  वितरण  भी  नहीं  कर  सकते  ।  क्या  रेलवे

 मंत्रालय  इस  जिम्मेवारी  को  स्वीकार  करता  FAT  इस  के  बारे  में  उन  से  चर्चा  की  गई  है  ग्रोवर  कया

 हालत  सुधारने  के  लिये  कोई  कार्यक्रम  बनाया  गया  है  ?

 fart  मनु भाई  दाह  :  प्रदान का  पहला  भाग  सही  नहीं  है
 ।  वास्तव में  हम  उत्पादन तेज  कर

 रहे  हैं  प्रौढ़  बहुत  सी  सीमेंट  फैक्टरियां  ~ » Ne i) ’  ३  प्रतिशत  क्षमता  तक  काम  कर  रही  जो  किसी

 भी  सीमेंट  फैक्टरी  के  लिये  उच्च
 उत्पादन  समझा  संकता है  ।  दूसरे  भाग  के  बारे  में

 यह  सही  है  कि  परिव  न  संबंधी  कठिनाइयों  के  कारण  सीमेंट  ढोने  में  बाधा  पड़ती  है  कौर  उत्पादन

 को  क्षति  पहुंचती  है  ।

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  विवरण  से  यह  बात  स्पष्ट  है  कि  हमारी  स्थापित  क्षमता  €४५  लाख

 टन  है  कौर  हम  ८५  लाख  से  €०  लाख  टन  तक  उत्पादन  करते  हैं  |  सभी  मा०  मंत्री ने  जो  कहा  है

 वह  बात  इस  से  कहां  तक  मेल  खाती  है  ?

 ब  मनमानी  शाह  :
 यह  इस  कारण  है  कि  उत्पादन  तीन  या  चार  महीनों में  होता  है  ।  एक

 नया  एकक  बारहों  महीने  नहीं  चलता  ।  इसलिये  वर्ष  भर  कौ  स्थापित  क्षमता  सब  नये  एककों  द्रोह

 नये
 विस्तारों

 की
 नौसत  होती  है

 ।
 वास्तविक  उत्पादन  वह  होता  है

 जो
 हमें  समय  समय  पर  मिलता  है

 +

 fot  शिवनंजप्पा  :  fra  आधार  पर  सीमेंट  विभिन्न  राज्यों  को  आवंटित  किया  जाता  है  ?

 जनसंख्या  के  आधार  पर  या  अ्रावश्यकता  वे  पर  ?

 font  मनुभाई  शाह  यह  पिछली  अवधि  के  तीन  महीनों  के  आधार  पर  हुए  उपभोग  पर निर्भर

 करता  उसी  पर  नियतन  किया  जाता है  ।  राष्ट्रीय  स्तर  पर  Aaa

 राष्ट्रीय  परियोजनाओं  ae  उद्योगों  तथा  कृषि  को  उच्च  प्राथमिकता दी  जाती  है

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :
 वितरण  आंकड़ों के  राजस्थान  को  त्रैमासिक  af  में  केवल

 Yo,ooo  पंजाब  को  १२५,०००  टन  गुजरात  को  2X0,000  टन  मिलता है  ।  राजस्थान

 में  अघिकतर  कृषि  विकास  कार्यक्रमों  को
 भी

 हानि  हो  रही  है
 ।

 क्या  मा०  मंत्री  ने  इस  पहल  की  जांच

 की  है  ?

 fat  मनु भाई शाह
 :  इस

 का  बहुत  बार  परीक्षण  किया  जा  चुका  है  कौर  जैसा  मैं  ने  बताया

 वितरण  राज्यों  में  भिन्न  भिन्न  है
 जो

 पिछले  सात  या  आठ  वर्षों  निकासी  पर  निर्भर  करता  है  जब

 सीमेंट  पर  नियंत्रण  था
 ।

 उस  के  त्रैमासिक  उपयोग  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  कौर  संभरण

 की  उपलब्धता  की  दृष्टि  से  कमी  की  जाती  है  ।

 fait वें०  में  नायर
 :

 केरल  राज्य  में  अरब  सीमेंट  पर  नियंत्रण  किया  जा  रहा  है  at  राज्य

 सरकार
 के

 कर्मचारी  इस  का  उसी  प्रकार  वितरण  करते  हैं  जैसे  जिला  कलक्टर  राजस्व

 ad

 जनल  WHAL,  जिस  का  यह  परिणाम  होता  है  कि  सीमेंट  नये  उद्योगों

 को

 बिल्कुल
 नहीं मिल  पाता

 ty  भ्रंग्रेजी
 ण्
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 att
 चो

 र
 बाजारी  में  इस  का  मूल्य

 १३
 रुपये  थैला  हो  जाता

 है  ।  क्या  यह  व्यवस्था  सभी  राज्यों  मैं
 समान  है  क्योंकि  केरल  में  इस  ने  यथार्थरूपेण  जरूरतमंद  व्यक्ति  को  उस  के  वेध  ser  से  वंचित कर

 दिया  है  चाहे  वह  कितना  भी  प्रयत्न  क्यों  न  करे
 ?

 fait  मनु भाई  शाह  ¢  यह  सही  है  कि  समूचे  देश  में  सीमेंट  की  प्रत् यधिक  कमी  है  ।  हम  संभव हृद  तक

 उत्पादन  को  तेज  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  उन  को  कोयला  कौर  मिट्टी  का  तेल  तथा
 अन्य  वैकल्पिक

 सामग्री दे  रहे  हूं  जितनी  हम  दे  सकते  हैं  ।  यह  याद  कराया  जाता  है  कि  तीन  वर्ष  पहले  सीमेंट  फालतू

 होता  था  ।  विकासोन्मुख  भ्र र्थ व्यवस्था  में  कई  बार  कठिनाई  होती  है और  केरल  उस  का  शझ्रपवाद  नहीं  है  ।

 श्री  वें०  में  नायर
 :  कया  न्य  राज्यों में  यही  «  aes  क्या  wea

 उद्योगपतियों
 को  भी  उस

 प्रकार  कठिनाई  त्रतभव थि  हो  रही  जिस  प्रकार केरल  में  ?

 सुभाष  दाह  :  सभी  राज्य  केरल के  समान  कठिनाई  अनभव कर कर  रहे  सब  जगह

 वितरण  की  अवस्था  एक  जेसी  है

 fat  हरिचन्द  साथर  :  मा०  मंत्री  व  झ्रावंटन  की  व्यवस्था  पहले  उपभोग  पर

 निर्भर  होती  है  प्रधान  जो  राज्य  पहले  हानि  में  उन  को  इस  व्यवस्था  से  हानि  जारी  रहेगी  ।  क्या

 उन  राज्यों
 को

 जिन्हें  पहले  काफी  मात्रा  में  सीमेंट  नहीं  दिया  श्रभ्यंश  बढ़ाने  के  उन
 की

 श्रावश्यकताशं का  नया  प्रकार  लगाया  जायगा  ?

 श्री  मनु भाई शाह  :  इन  सब  बातों  को  ध्यान  में  रखा  गया  है  योजना  की  झ्रावइ्यकताग्रों

 पर  भी  बिचार  किया  जा  रहा  है  ।  मा०  सदस्य  ने  केवल  राज्य  के  arden  का  उल्लेख  किया  है  जो  चंबल

 श्र  भाखड़ा  नंगल  जैसी  परियोजनाओ ंके  लिये  किये  गये  भारी  आवंटन  का  छोटा  हिस्सा  जो  बहुत

 बड़ी  मात्रा  में  उपभोग  करते  हैं
 ।

 प्रत्येक  राज्य  तीसरी या  पहली  योजना
 के  लिये जो  कुछ

 मांग  कर  रहा  है-वह  इन  बड़ी  निर्माण  संबंधी  मांगों  का  छोटा  हिस्सा है  ।

 श्री  द०  ats
 :  इस  बात  की  afte  से  कि  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  सीमेंट  के

 उत्पादन  का  लक्ष्य  १४०  लाख  टन  था  उत्पादन  कवल  Fo  लाख  टन  तक  बढ़ा  है  या  उस  से  कुछ

 कम  सरकार  यदि  तीसरी  योजना  के  स्तर  पर  नहीं  जो  चल  रही  कम  से  कम  दूसरी  योजना

 के  स्तर  पर  उत्पादन  लाने  के  लिये  क्या  कदम  उठा  रही  है
 ?

 श्री  मनु भाई ate  :  प्रारम्भिक  अवस्थाओं  पाण  सदस्य  ने  जो  कहा  है  सही  कि  १५४०

 लाख  निश्चित  किया  गया  था
 ।

 किन्तु  geua F  सभा  को  स्मरण  योजना  पर  पुनर्विचार किया

 गया  था  कौर  ऐसा  समझा  गया  था  कि  अधिक  क्षमता  की  योजना  बनाई  गई  है  ।  वास्तव  में  यह

 घटाकर
 लगभग  १००  लाख  टन  कर

 दी
 गई  |  हम  ने  संबोधित  योजना  के  उन  लक्ष्यों  को  पूरा  कर

 लिया  है
 ।

 तीसरी  योजना  में  हम  १५०  लाख  टन  का  लक्ष्य  बना  रहे  मंत्रालय  ने  वित्त  झ्रायोग  से

 कहा  हैं
 कि

 चालू  वर्ष  के  अनुभव  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इसे  कम  से  कम  बढ़ा  कर
 १८०

 लाख
 टन  कर

 दिया  जायें  ।

 श्र  त्यागी  :  यह  बड़ा  गंभीर  विषय  है  ।  देश  के  समूचे  रचनात्मक कार्यों  पर  इस  का  प्रभाव

 है
 ।

 में  हैरान  हूं  कि  मा
 ०  मंत्री कैसे  a  उत्तर को  ठीक  करेंगे  ।  के  उत्तर में  उन्हों ने

 कहा  ga  तथा
 तथा  वे

 ः
 उत्तर  में  कहा  है

 का  कम  संभरण  होने  तथा  परिवहन  की  कठिनाइयों  के  कारण  सीमेंट  फैक्टरियों

 तक  कोयला  कच्चा  माल  ले  जाने  एवं  सीमेंट  के  ढोने के  बारे  में  कठिनाइयां

 अनुभव होती  हैंਂ  1

 मूल  + ५"  में
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 इस  समस्या के  बारे  में  इस  सभा  में  महीनों  से  चर्चा  हो  रही है  ।  यह  दुख  को  बात  है  कि  सरकार  इस

 को  हल  नहीं
 कर

 सकी  है  ।  इस  का  देश
 की

 समूची  प्रगति  पर  प्रभाव  पड़ता  है
 ।

 श्री  मनु भाई गाह  :  मा०  सदस्य  वह  पढ़  रहे  हैं  जो  मैं  ने  बताया  है  ।  वास्तव
 न

 उठाये  जाने

 का  यह  wa  है  कि  किसी  क्षेत्र  विशेष  में  इस  की  मांग  न  होने  के  कारण  यह  उठाया  नहीं गया  मा०

 सदस्य  ने  पूछा  था  कि  ऐसी  घटनाओं  का  सरकार  को  पता  है  कि  किसी  राज्य  विशेष  ने  संबद्ध  फैक्टरी

 से  प्रभ्यंश  न  उठाया  हो  ।  हमें  ऐसी  कोई  सूचना  नहीं  मिली है  प्रत्येक  राज्य  ae  आवंटित

 उठाता  है  कभी  कभी  डिब्बों  के  न  मिलने  के  कारण  हम  समूचे  माल  को  उठाने  में
 असमथ

 रहे  जिस  कारण  उद्योग  के  उत्पादन  में  कमी  हो  जाती  है
 ।

 श्री  त्यागी
 :

 माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  फैक्टरियां  €७  प्रतिशत  क्षमता  तक
 चलती

 हैं
 ।

 मेरी  नवीनतम  सूचना  यह  थी  कि  कुछ  मामलों  में  कोयला  शादी
 की

 कमी
 के

 कारण  ४५०  प्रतिशत  तक

 क्षमता  का  भी  उपयोग  नहीं  किया  गया  ।  क्या  उन  की  यह  सुचना  नवीनतम  है
 ?

 श्री  मनुभाई  यदि  मादनीय  सदस्य  ऐसे  उदाहरण  दे  तो  हम  खुशी  से  उन  की  जांच

 करेंगे  |
 दोनों  पहलू  भिन्न  भिन्न  हैं  ।  मा०  सदस्य  ने  पूछा  है  कि  क्या  स्थापित  क्षमता  का  पूर्ण  रूपेण

 उपभोग  उठाया  जा  रहा  है  ।  जहां  तक  इस  के  प्रौद्योगिक  लाभ  उत्पादन  का  संबंध  इस  का  पूर्ण

 उपयोग  उठाया  जा  रहा  है  ।  जहां  कोयला  या  कच्चा  माल  किसी  सप्ताह  नहीं  क्षमता  का  पूर्ण

 उपयोग  नहीं  होता
 ।

 हम  उस  हालत  में  कुछ  नहीं  कर  सकते
 ।

 यह  विवरण  में  बताया  जा  चुका  है
 कि

 :

 वैगनों  के  संभरण  की  कमी  तथा  परिवहन  संबंधी  कठिनाइयों  के  कारण  सीमेंट  फैक्टरियों

 को  कोयला  कौर  कच्चा  माल  भेजने  तथा  सीमेंट  ढोने  के  बारे  में  कठिनाइयां  म्रतुभव

 होती  हैं  प्

 श्री  त्यागी  :  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि  क्षमता  बेकार  पड़ी  है  ।

 श्री  हरिश्चन्द्र माथुर  मैं  सरकार  को  धन्यवाद देता  हूं  कि  चंबल  ate  भाखड़ा  नांगल  की

 पुरी  मांग  पूरी
 की

 गई  है  ।  किन्तु  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  क्या  हम  छोटे  लोगों  की  मांग  पूरी  नहीं
 कर

 सकते  तौर  अपने  कुएं  बना  रहे  हैं  ।  सीमेंट  न  मिलने  के  कारण  हजारों  कुएं  प्रमुख  पड़े  हैं
 ।

 क्या  हम

 ऐसा  तरीका  नहीं  निकाल  सकते  जिस  के  द्वारा  इस  छोटी  सिंचाई  परियोजनाओं  ak  की  पूरी

 मांग  पूरी  की  जा  सके  ?

 गयी  मनु भाई  शाह  जिस  सीमा  तक  संभव  होता है  हम
 मांग

 को  पूरा  करने  का  प्रयत्न  फर  रहे

 हैं  ।  जैसा  मैं  ने  पहले  उत्तर  में  बताया  है  क़षि  संबंधी  eae  जो  केंद्रों  श्र  दूसरी  मरः  मतों  के  लिये

 उस  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।  माल  की  उपलब्धि  की  मात्रा  प्रत्येक  क्षेत्र  को  कहीं  कहीं

 हानि  होती  है
 ।

 हम  ऐसा  तरीका  निकालने  में  असमर्थ  हैं  जिस  के  द्वारा  इन  सब
 जगहों  में  हजारों  केंद्रों

 की  पूरी  प्रावश्यकता  के  लिये  पुरा  श्रावंटंन  कर  सकें  |  )

 fart  त्यागी  :  इस  प्रकार  की  कमी  के  लिये  कौन  सा  मंत्रालय  जिम्मेवार  है  ?

 fat  गजराज  सिंह  :  इस  का  संतोषजनक  उत्तर  दिया  जाना  चाहिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मुझे

 इस
 पर  श्रादचर्य होता  है

 ।  मा
 ०  मंत्री  ने  कई  बार  अपना  उत्तर  दिया  है

 कि
 कुछ  माल  उठाया  नहीं  कि  गाड़ियों  की  कमी  के  कारण  कोयला  माल  भेजा  नहीं जा  सका  ।

 गाड़ियों
 pa

 के  हाथ  में  है  ।
 का

 आवंटन  वाणिज्य  मंत्री  के  पास  नहीं  रेलवे
 wey

 मिल  अंग्रेजी  में
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 श्री  asta  सिह :  सरकार  हमें  बताये  कि  कौन  जिम्मेवार  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  रेलवे  मंत्री  से  इन  प्रश्नों  के  ्  जाने  की  भ्  दे  सकता  हूं  ।  जब  उनकी

 बारी  करायेगी  ।

 श्री  त्यागी  इन  बातों  की  परवा  करना  इस  सभा  का  काम  हैं  ।

 poral  महोदय  :
 शान्ति  ।

 हम  ने  विभिन्न  मंत्रालयों  सम्बन्धी  विषयों  को  बारी  बारी
 से

 प्रत्येक  सप्ताह  में  तीन  वर्गों  में  बांटा  हैं  ।  वे  हमारे  सामने  ग्रा  रहे  हैं  ।  (  भ्रन्तर्बाधायें )  ऐसे  मामलों  केਂ  सम्बन्ध

 Hag  उत्तम  होगा  यदि  रेलवे  मंत्री  ऐसे  अवसरों  पर  मौजद  हों
 !

 जब  कोई  मा  सदस्य  यह  समझता है

 किदोनों  मंत्री  यहां  होने  चाहियें तो  वह  कृपया  मुझे  सूचित  कर  दिया  करें  में  बारी  के  बिना  भी

 मा०  मंत्रियों  को  सूचित  कर  दिया  करूंगा  कि  वह  विशिष्ट  प्रश्नों  के  लिये  सभा  में  उपस्थित  रहा

 करे ं।

 fat  पर  नायर
 :  ऐसे  मामलों में  संबद्ध  मंत्री  दूसर  मंत्री  को  सुचित कर  दिया  करें  ।

 माठ  श्री झण  क्या  ये  चीजें  अन्य  सम्बद्ध  मंत्रालयों  के  सहयोग  से  नहीं  की  जातीं
 ?

 जब  योजनायें  मंजूर  की  जाती  हैं  तो  यह  उन  मंत्रालयों  का  कर्तव्य  नहीं  तो  योजनाओं  की

 मंजूरी  देते  हैं  किं  वे  wey  मंत्रालयों  से  परामर्श  कर  लिया  करें  क्योंकि  वें  श्रावक  डिब्बे  ale दे

 सकत  यदि  नहीं तो  वे  मंत्रालय  क्यों  सहयोग  नहीं  करत  यें  )

 त्यागी
 :  सभा

 को  ये  सब  चीजें  बताई  जानी  चाहियें
 ।

 पिछले  कुछ  महीनों  से  हम  यह  जानने

 का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।
 हम  लगभग  एक  वर्ष  से  चित्रकला  रहे  हैं  कि  कुछ  किया  जाना  चाहिये

 |  कुछ  भी

 नहीं  किया  गया  है  ।  हम  इस  खराबी  का  स्पष्टीकरण  चाहते  हैं  ।

 श्री  बजाज  ड्राप  कृपया  सरकार  को  यह  प्रदेश  दे  दें  कि  ag  सभा  मे  गाड़ियों  की  स्थिति

 तथा  परिवहन  संबंधी  कठिनाइयों  कें  बारे  में  पूरा  विवरण  पढ़  कर  सुनाये या  पटल  पर  रख  दे
 ?

 कोयला

 अर  कच्चा  माल  उठाया  नहीं  जा  रहा  हैं  वस्तुभ्नों  का  भी  लाना  ले  जाना  नहीं  होता  ।  इन

 वीजों  के  न  मिलने  से  समूची  योजना  प्रगति  नहीं  कर  रही  ।

 fat  दें  प०  नायर  :  नियमों  के  कारण  ह्म  प्रशन  दो  मंत्रालयों  को  नहीं  भेज  सकते

 जब  हम  उन्हें  भेजते  हैं  ।  जब  हम  यहां  कराते  हैं  उस  के  बाद  ही  हमें  उत्तर  के  से  पता  है  कि

 अन्य  मंत्रालयों  का  भी  उस  उत्तर  से  संबंध  होता  है  ।
 कया  यह  उचित  नहीं  है  कि

 उन
 मंत्रालयों  को  पहले  से

 से

 बताया  जाना  चाहिये
 कि

 यह  cet  अमूक  तारीख को  प्रा  रहा  है  कौर  उनको  भी  तैयार  रहना

 चाहिये  ?
 इस  तरीके  से  सारी  प्रक्रिया  की  जरूरत  नहीं  है  ।

 श्री  मनु भाई  शाह  :  जब  तक  इन  विविध  परियोजनाओं का  संबंध  कई  बार  इन  के  बारे  में

 इस  सभा  में  चर्चा  की  जा  चुकी  है  ।  चीजों का  लाना  ले  जाना  हो  सके  इस  कार्य  के  लिये  सभी  मंत्रालमों  के

 बीच  निकट  का  समन्वय  रहना  है  ।  विकासोन्मुख  wet  व्यवस्था में  कई  कठिनाइयां होती  हैं  जिन्हें  दल

 करने  का  हम  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  ऐसी  बात  नहीं  कि  इन  बातों  की  उपेक्षा  की  जाती  है  ।

 महोदय
 :

 पहले  भी  यह  मामला  उठा  था  ।
 मैं

 ने  सुझाव  दिया  था
 कि

 जब  मुझे  सूचना

 मिलेगी  कि  एक  से
 प्रतीक

 मंत्रियों  को  मामले  का  स्पष्टीकरण  करना  तो  मैं  दोनों  मा
 ०  मंत्रियों को

 उपस्थित  होने  की  प्रार्थना  करूंगा
 ।

 इस  में  मैं  सुझाव  दूंगा  कि  दोनों  मंत्रालय  इकट्ठे  बैठें  श्र

 तब  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखने  का  प्रयत्न  करें  कि  वास्तविक  स्थिति  क्या  है  ।  वे  डरपना  समय  ले

 waist a
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 सकने  हैं किन्तु  उन  को  सभा  को  वास्तविक  स्थिति  का  परिचय  देना  चाहिये  |  ऐसी  बात  नहीं  कि  समन्वय

 नहीं  डिब्बों  की  कमी  का  यह  कारण  नहीं  ।  परन्तु  फ़िर  उत्तम  परिणाम  प्राप्त  करने  केਂ  लिये

 में  दोनों  मंत्रियों  से  प्रार्थना  करूंगा  कि  वे  मिल  कर  बैठें  a  सभा  के  सामने  एक  विवरण  रखें  ।  गलगला

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  की  प्रगति

 1१५  .  श्री  मुरारका  :
 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 कया  योजना  आयोग  ने  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  की  प्रगति  की  समीक्षा  प्रकाशित  करने

 का  फैसला  किया  दौर

 यदि  तो
 इस

 के  कब  तक  प्रकाशित  होने  की  are  है
 ?

 उपमंत्री  इया ०  :  कौर  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  की

 प्रगति  की  समीक्षा जिस  में  १६६०-६१  का  प्रगति  प्रतिवेदन  भी  बनाई  जा  रही  है  आशा  है  कि

 १९६२  तक  यह  प्रकाशित  हो  जायेगी  ।

 श्री  मुरारका
 :

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  लगभग  १२  माह  पहले  समाप्त हो  गई  थी
 ।  मैं

 चाहृतताँ  हूं  कि  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  केਂ  प्रगति  प्रतिवेदन के  प्रकाशन  में  इतना  विलम्ब  क्यों

 है
 ?  इस  को  पहली  अथवा  तीसरी  योजना  से  क्यों  जोड़ा गया  है  ?

 tat  दया ०  नं०  मिश्र  :
 कई  प्रकार  के  कामों  के  कारण  कुछ  विलम्ब  होना  अवश्यम्भावी  हैं  ।

 नीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  योजना  की  रूपरेखा  के  बारे  में  अ्रपेक्षित  जानकारी  मिलने  में  कुछ
 समय  लग

 हीਂ  जाता है  ।  इसी  प्रकार  राष्ट्रीय  राय  केਂ  प्राक्कलनों  ale  की  जानकारी  लेने  में  कुछ  समय  लंग
 जाता

 विलम्ब  के  यही  कारण  हैं  ।

 श्री  मुरारका
 :

 प्रत्येक  सत्र  में  यह  वायदा  किया  जाता  है  कि  अगले  सत्र  प्रथम  चालू  सत्र

 के  अन्त  में  उस  को  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।  परन्तु  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  जाती  है  ।  किस

 कारण से  इतना  विलम्ब हो  रहा  है  ?

 पत्नी  दया०  do  मिश्र  :
 दूसरी  योजना के  प्रगति  प्रतिवेदन के  बारे  में  माननीय सदस्य  जानत  हैं

 कि  तीसरी  योजना  की  पुस्तिका  में  दूसरी  योजना  की  प्रगति  भी  बताई  गई  है  ।  कोई  भी  योजना जब  तक

 नहीं  बनाई  जा  सकती  है  जब  तक  गत  वर्षों  के  कार्यों  का  निर्धारण न  हो  ।  इस  प्रकार  तीसरी  यो  जना  रे

 कुछ  प्रगति  प्रतिवेदन दिया  गया  हैं  ।  भविष्य  में  जानकारी  हासिल  करने  के  लिये  हम  अपेक्षित  फार

 में
 उस

 को
 हासिल  करेंगे

 |

 पहले  ही
 हम

 जानकारी  दे  सकते  थे  परन्तु  वह  पूरी  नहीं  हो  सकती
 थी

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 नागाओं की  हिरासत  में  भारतीय  वैमानिक

 1*१३२.  श्री  प्र०  चं०  :
 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्री
 ए०

 जेंड०  fast  ने  जो  aa  लन्दन  मैं  नागा  विद्रोहियों की  हिरासत

 चार  भारतीय
 व  सैनिकों  की  रिड़के के  लिये  सरकार  से  बातचीत  करने  wt  yeas

 किया
 कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  हुई  है
 ?

 मूल  dat  में
 गए
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 मंत्री  क ेसभा-सचिव  जो०  ना  ०  हजारिका )  श्र  भारत

 सरकार  को  फिजों  से  एन  कोई  प्रस्ताव  नहीं  मिला  है  ए  ता  मालम  होता  ह  कि  जून  RRe  मे  श्राबजवर

 लंदन  के  एक  संवाददाता  श्री  गोविनयंग  ने  ब्रिटिश  रैड  क्रास  सोसायटी  को  लिखा  था  कि  वैज्ञानिक  की

 रिहाई  का  प्रबन्ध  करने  में  सहायता
 दे  |  अ्रन्तर्राष्ट्रीय  रैंड-क्रास  के  द्वारा  यह  अनुरोध  भारतीय  रड-क्रास

 को  मिला  जिन्हों  ने  हम  से  पूछा  है  कि  क्या  किया  जाना  चाहिये  ।  उन  को  बताया  गया  था  कि  रेड-क्रास  के

 प्रतिनिधि  भी  वैज्ञानिकों  की  रिहाई  के  समय  स्थानीय  सरकारी  अ्रधिकारियों  के  साथ  उप॑स्थित  रह

 सकते  हैं  ।  ऐसा  मालूम  होता  हैं  कि  रैड-क्रास  भ्र धि कारियों  ने  इस  मामले  के  बारे  में  फिजो  से  बातचीत

 की  है  ।  पहले  उन्हों  ने  सुझाव  दिया  था  कि  वैज्ञानिकों  को  नवम्बर  अथवा  दिसम्बर  में  छोड़  जाना

 चाहिये  ।  इस  के  बाद  कहा  जाता  है  कि  फिजो  ने  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  रेड-क्रास  समिति  को  एक  तार  द्वारा

 यह  तिथि  ध  मे  रख  दी  थी  ।  इस  का  भ्र भी  पता  लगाया  जाना  है  कि  कया  वैज्ञानिकों  को  उन  के  सुझाव

 थर  रिहा  किया  गया है
 ?

 तिब्बत  में  चीनियों  हारा  रोको  गई  धनराशि

 1११३६.  श्री  ast  :  कया  प्रधान  मंत्री यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नया  यह  सच  है  कि  तिब्बत  में  भारतीय  व्यापारियों  की  बड़ी  धनराशि  को  चीन  सरकार

 ने  रोक  लिया है

 यदि  हां  तो  इस  प्रकार  तिब्बत  में  केल  कितना  धन  रोक  लिया  गया  कौर

 भारत  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  मैं  कया  कार्यवाही की  है  ?

 उपमंत्री  लक्ष्मी  जी  हां ।  यह यह  सच  दै  कि  भारतीय

 व्यापारियों  को  ऋण  की  वापसी  से  मिलने  वाले  धन  की  बड़ी  रकम  चीन  सरकार  के  प्रयोग  तथा

 जातक हृदय  क  कारण  तिव्बत  में  रोक  ली  गई  थी  ।

 २०  लाख  रुपये  की  रकम है  ।

 भारत  सरकार  ने  इन  ऋणों  की  वसूली  के  बारे  में
 चीनी  सरकार

 को  कई  बार  लिखा  है

 अब  तक  उत्तर  नहीं  मिला  ।

 भारत  में  भूतपूर्व  फ्रांसीसी  बस्तियों  का  विधि-सम्मत  हस्तांतरण

 S  श्री  विनती  मिश्र
 TER

 श्री  तंगामणि

 प्रधान  मंत्री  २०  १९६१  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  २७  के  उत्तर के  संबंध  में

 ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  में  भूतपूर्व  फ्रांसीसी  बस्तियों  के  विधिसम्मत  हस्तान्तरण
 के  सबंध  में  क्या  प्रगति

 ड्  Q)  कौर

 इस  सम्बन्ध  में  फ्रांस  सरकार  का  क्या  स्व

 वैदेशिक-काय
 उपमंत्री  लक्ष्मी  ह  vey  शर  फ्रांस  सरकार  ने

 फ्रांसीसी  संसद्  में  ग्रनुसमर्थन  विधेयक  लागू  कर  दिया  हे  teats  है  फ्रांस  नेशनल  असेम्बली  के  अगले

 fran  में  इस
 पर

 विचार  होगा
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में

 ‘De  Jure  transfer  of  Former  French  possessions  in  India
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 उड़ीसा
 alas क  UT Ue  की  कमी

 1१३८.  श्री  do  चे  सलिक  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  जानती  हैं  कि  उड़ीसा  में  सीमेंट  की  बहुत  कमी  है

 यदि  at,  तो  इस  के  क्या  कारण  शौर

 उड़ीसा  में  सीमेंट  की  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 है ?

 मंत्री  मनु भाई  जी  at

 सीमेंट  की  कमी  के  सीमेंट  के  कारखानों  में  ले  जाने
 के

 लिये  रेलवे  वैगनों  की

 कमी  तथा  रेलवे  द्वारा  संचालन  प्रतिबन्ध  लगाने  के  कारण  उड़ीसा
 में  संभरण  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 की  रै
 राज्य  सरकार  ने  सड़क  के  द्वारा  सीमेंट ले  जाने  की  व्यवस्था  ने  ठ  ।  चालू

 gE EQ)  में  १०,०००  टन  की भ्रतिरिक््त  मात्रा  उन्हें  दे  दी  गई

 नेशनल
 इंस् ट्र  ata  कलकत्ता

 श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती  :  व्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २८  १९६१  के

 तारांकित  प्रदान  संख्या  ac <M  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  कृपा  करेंगे  :

 क्या  यह  सच  है  कि  नेशनल
 इंस् ट्र  पेंटस

 फैक्टरी  के  कर्मचारियों  को  कई  सुविधाघरों  से  जौ

 उन्हें  पहले  यह  समझ  कर  दी  जाती  थी  कि  वे  में  काम  करते  वंचित  किया  जा  रहा

 क्या  उन्हें  स्थायी  पदों  के  रिक्त  में  स्थायी  किया  जा  रहा

 (  ग
 )

 क्या  उन  कर्मचारियों  को  जो  क्वार्टर  पाने  के  हकदार  हैं  क्वार्टर  देना  बन्द  कर  गया

 ak

 क्या  इस  मामले  का  किया  ?

 उद्योग  मंत्री  मन भाई  =
 ate  जी  नहीं

 गौर  क्वाटर  पासे  के  हकदार  कर्मचारियों  को  केन्द्र  सरकार  pares  नहीं  दिये

 जा  रहे  हैं  भ्रमित  मकान  किराया  भत्ता  जा  रहा  है  ।

 बर्मा  के  नये  शासन  को  मान्यता

 1१४३८  श्री  तंगामणि  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बतातें  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  हमारी  सरकार  ने  की  नई  सरकार  को  मान्यता प्रदान  कर  दी

 यदि  तो  किन  शर्तों  पर  ?

 विंदेशिक-कार्य
 उपमंत्री

 लक्ष्मी
 :  कौर  हमने  बर्मा  के

 विदेश
 को  कर

 है  कि  हम  ad  की  तटस्थता  की  नीति  का  स्वागत  करते

 हैं
 मैत्री  सम्बन्ध

 बनाया  रखने  की
 कामना

 करते हैं  ।

 ग्रेजी  में
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 चाय  उद्योग  के  लिय  सीमेंट

 १४६.  श्री  प्र०  ५  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यहं  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  १९६१  में  चाय  उद्योग
 को

 सीमेंट  की
 सप्लाई  मांग  से  कितनी

 कम

 क्या  दिलाने में  १९६१  के  मध्य  में  हुई  चाय  ate  की  बैठक  में  यह  मांग  की

 गई
 थी  कि  सीमेंट  के

 न
 केवल  आवंटन  में  अपितु  वास्तविक  संभरण  में  भी  वृद्धि

 की
 कौर

 यदि  तो  उद्योग  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिये  क्या  प्रभावी  कदम  उठाये  गये  हैं
 ?

 मंत्री
 चाय  उद्योग

 की  PERQ  की  82h, 048. ef मत
 की

 मांग  पर  हम  ने  ४०,६१२  टन  सीमेंट उन्हें  दिया  था  ।

 दिलाने  में  १३  १९६१  में  हुई  चाय  ats  की  कार्यपालिका समिति  की  बैठक

 में  सीमेंट  को  चाय  बागानों  में  शीघ्र  पहुंचाने  का  प्रश्न  उठाया  गया  था  ।

 देश
 में

 सीमेंट  की  बहुत  कमी  होन ेके  कारण  सरकार  चाय  उद्योग
 की  आवश्यकता को

 यथासंभव पूरा  करने  का  प्रयत्न  कर  रही  है
 ।

 चाय  बोर्ड  चाय  बागानों  में  शीघ्र  सीमेंट  भेजने
 का

 प्रयत्न कर  रहा  है

 करनल  भट्टाचार्य

 *eee,  श्री  विभूति  मिश्र  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 कर्नेल  भट्टाचायं  को  पाकिस्तान  के  हाथों  से  मुक्त  कराने  के  लिए  भारत  सरकार  में  a

 कदम  उठाये

 पाकिस्तान  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  क्या  रुख  है
 ?

 वैदेशिक-कार्य  उपमंत्री  लक्ष्मी  :  सदन  को  याद  होगाः कि  २९

 १९६१  को  जो  विशेष बहस  हुई  उसके  दौरान  में  इस  मामले  पर  पूरी  तरह  से  विचार-विमर्श  किया

 गया  था  |  उसके  लेफ्टिनेंट  कर्नल  भट्टाचायं  के  परिवार  ने  श्री  घटक  नामक॑  जिस  भारतीय

 वकील
 को

 नियुक्त  किया  वे  एक  कपिल  का  मसौदा  तैयार  कर  रहे  हैं
 ।

 लेफ्टिनेंट-कर्नेल  भट्टाचार्य

 उस  शेरगिल को  दायर  करेंग े।

 पाकिस्तान  सरकार  ने  इस  मसलें  के  बारे  मैंने  रवैये  का  कई  भी  संकेत  नहीं  दिया  है

 कोयला  उद्योग  के  लिये  मजूरी

 श्री  तंगासणि  :

 THEY १,
 श्री  त०  ao  बिगुल  राव

 क्या  श्रम  प्रौढ़  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृषि  करेंगे  कि  :

 क्या  कोयला  उद्योग  में
 कमंचारियों

 के  लिये  मजूरी  बोर्ड  स्थापित  कर  दिया गया

 यदि  तो  उस  के  सदस्यों  के  क्या  नाम  ar

 उसके  निर्देश-पद  क्या  हैं  ?

 उपमंत्री  आबिद  से  एक  मजूरी  बोर्ड  नियुक्त  करने
 .

 का

 प्रस्ताव  है

 ।  सरों

 परे  विचार  किया

 जा

 रह  है
 मूल  म्रंग्रेजी  में
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 राजनीतिक  मामलों  सम्बन्धी  विज्ञापन

 1१५२.  श्री  प्र०  गे  देव  :
 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 भा  सरकार  विभिन्न  राजदूतावासों  द्वारा  राजनीतिक  मामलों  के  सम्बन्ध  में  शुल्क

 दे  कर  विज्ञापन  प्रकाशित  कराये  जाने  के  बारे  में  समाचार  पत्रों  के  मालिकों  की  प्रतिक्रिया  प्राप्त

 ak

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्रवाई  की  गई  है
 ?

 श्र  प्रसारण  मंत्री  :  ate  भारतीय  तथा  पूर्वी

 समाचार  पत्र  समाज  के  प्रधान  को  राजनीतिक  मामलों  के  लिए  विदेशी  अ्रभिकरणों  द्वारा  समाचारपत्रों

 में  विज्ञापन  स्थानों  का  प्रयोग  करने  के  बारे  में  सरकार  को  बताया  गया  है  कि  समाज  ने  निर्णय  किया

 है  कि  वह  इस  पत्र  को  अपने  सभी  सदस्यों  को  भेज  देंगे  ।

 औषधियों  का  उत्पादन

 1१५३.  श्री  प्र०  चं०  बरुआ  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  तीसरी  पंच  वर्षीय  योजना  शारवती  में  देश  में  औषधियों  की  उत्पादन-क्षमता को

 दुगना  करने  की  कोई  योजना

 यदि  तो  योजना  पर  कितना  व्यय  कौर

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  मनुभाई  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा

 जाता है  ।

 विवरण

 यह  wart  है  कि  देश  में  निर्मित  औषधियों  के  विक्रय  मूल्य  वर्तमान  प्राक्कलनों  क

 मूल्यों जो  लगभग  ८५  करोड़  रुपये  (१९६१)  से  तीसरी  योजना  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्यों  के  पूरा

 होने पर  बढ़  १९६६  तक  eX  करोड़  रुपये  हो  जायेंगे  ।

 उत्पादन में  इस  वृद्धि  के  लिए  १००  करोड़  रुपये  कीं  पूंजी  के  विनियोजन  का  अनुमान  है  ।

 देवा  में  अत्यावश्यक  झोपड़ियों  के  निर्माण  तथा  सरकारी  कौर  गैर-सरकारी  उद्योग

 द्वारा  लागू  की  गई  योजनाओं  इन  मदों  के  लिए  तीसरी  योजना  में  निर्धारित  लक्ष्यों  का  संबद्ध

 विवरण
 में

 दिया  गया  है  ।  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ५३]

 नागा  विद्रोहियों  की  कार्यवाही

 श्रीमती  इला  पाल चौधरी  :
 |

 श्री  प्र०  do  ae

 TREY,

 हुरित्वका

 माथर

 श्र  बलराज  मधोक

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान
 समाचारपत्रों

 में  प्रकाशित  इन  समाचारों  की  ate  आकर्षित
 nn

 मल  wast  i
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 sot  है  कि  हाल  में  विद्रोही  नागरिकों  की  कार्यवाही  बढ़  गई  श्र

 यदि  तो  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है
 ?

 मंत्री  के  सभा-सचिव  जो०  सा०  :  यह  कहना  ठीक  नहीं  है

 नल

 लीए

 मेगर

 ee  फलस्वरूप

 विद्रोही  छोटे  छोटे  टुकड़ों  में  बंट  गये  हैं  उनको  एक  स्थान  पर  जम  कर  नहीं  रहने  दिया

 ह

 राष्ट् मण्डल  के  प्रधानमंत्रियों का  सम्मेलन

 TEQUY  श्री  दी०  च  दार्मा  :  व्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राष्ट्रमण्डल  के  किसी  देश  का  कोई  ऐसा  प्रस्ताव  है  कि  योरोपीय  साझा  मण्डी

 के  बारे  में  राष्ट्रमण्डल  के  देशों  के  प्रधान  मंत्रियों  का  सम्मेलन  तौर

 यदि  तो  इस  पर  भारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  प्रौढ़  इस  बारे  में  क्या

 कार्यवाही को  गई  है  ?

 उपसंत्री  लक्ष्मी  भारत  सरकार  को  ऐस  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  मिला है  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता

 रोजगार

 1१४  श्री  विभूति  मिश्र
 :

 कया  श्रम  ate  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 सन्  १९६१  में  कितने  बेरोजगार  व्यक्तियों
 को

 काम  दिलाऊ  दफ्तरों  हारा  रोजगार

 wk

 शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  रोजगार  मिलने  के  मामले  में  क्या  प्रवृत्ति  रही  है
 ?

 श्रम  उपमंत्री  आबिद
 :  ०४,०७७  |

 शिक्षित  व्यक्तियों  के  आंकड़े  तीन  तीन  महीनों  के  बाद  इकट्ठे  किये  जाते  हैं  ।  १९६१

 की  तिमाही  की  संख्या  नीचे  दी  जाती  है  :

 माचे के अन्त में के  wed  में  FAX

 जन  के  ae  में  े  %,093 ३

 सितम्बर के  पन्त  में  मेरे

 दिसम्बर के  अन्त  में  RE,523

 जोड़  2X, ROG

 मद्रास  के  हथकरघे  के  कपड़े  पर  छट

 1१५७.  थी
 व्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  मद्रास  राज्य  में  बड़ी  संख्या  में  सहकारी  समितियों  को  हथकरघे

 न
 ह

 का  सभी  तक  ere  नहीं  गया  8.0
 a  a  I

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 यदि  हां  तो  इस  के  क्य  कारण  हैं

 वहू  भुगतान  कब  तक  कर  दिया  ak

 मद्रास  राज्य  को  केन्द्र  से  अभी  कितना  धन  लेना है  ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  :  से  जानकारी
 इकट्ठी  की  जा  रही  है

 सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  |

 निर्यात  संबद्ध

 TREE  श्री  बलराज  मधोक  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  निर्यातकर्त्ताश्रों  से  शिकायतें मिली  हैं  कि  विदेशों  के  वाणिज्यिक  कार्यालय

 शीघ्र  तथा  ठीक  जानकारी  नहीं  देते  हैं  जिससे  निर्यात  की  वृद्धि  में  सहायता  मिल  सके

 भी  सच  है  कि  विदेशों  में  वाणिज्यिक  कार्यालयों  ने  निर्यातकर्त्ताश्रों  को  जो

 पते  दिये  हैं  वह  बहुत  पुराने  हैं  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  बहुत  कम  लाभप्रद

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उप-मंत्री  सतीश  :
 दो  अथवा  तीन  शिकायतें  मिली

 हैं  ।

 जी  नहीं  ।  विदेशों  के  वाणिज्यिक  कार्यालय  विदेशी  श्रायातकर्त्ता  की  सूची

 संभव  ठीक  तथा  पूरी  रखने  का  प्रयत्न  करते  हैं  ।

 गा
 |  व्यापार  पूछताछ  के  बारे  में  हमारे  विदेश  में  वाणिज्यिक  कार्यालयों  को  स्थाई  आदेश

 हैं  ।  शिकायतें  मिलने  पर  दूतावास  उचित  कार्यवाही  करते  हैं  ।

 छोट ेपैमाने  उद्योगों  के  उत्पादों  का  निर्यात

 1१९८.  श्री  बलराज  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  मालम  है  कि  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  बिना  रुकावट  के  निर्यात

 जाने  वाले  बहुत  से  उत्पादों  का  कम  कीमत  अथवा  लागत  से  कम  कीमत  पर  नियति  करने  से
 अधिक

 विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  हो  सकती  है  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उन  निर्यातकर््ताश्रों  को  वश्तुभ्रों  के  निर्यात  के  लिए

 कुछ  प्रतिशत प्रा:1त  लाइसेंस  देने  का  है  जिससे  विदेशी  मुद्रा  की  कठिन  स्थिति  के  कारण  निर्यात

 बढ़ाने  की  हानि  का  कुछ  मुआवजा  मिल  सके
 ?

 तथा  उद्योग  उप-मंत्री  सतीश  :  जी  हां  ।

 कई  निर्यात  संवर्धन  योजनायें  लाग  हैं  जिनके  अ्रधीन  निर्माणकर्त्ता्रों  को  अपने  उत्पादों

 का  निर्यात  करके  कच्चा  माल  श्राथात  करने  के  लाइसेंस  दिए  गए  हैं  इसमें  निर्यात  व्यय  कम  होने  में

 सहायता  मिलती  है  ।

 निर्यात  ्

 1१९९६.  श्री  बलराज  मधोक  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे कि  :

 क्या  सर्कार  को  शिकायतें  मिली  हैं  कि
 वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  के  विभिन्न

 कायालय  निर्यातकत्तश्रों  को  भ्रपेक्षित

 जानकारी  उपलब्ध उपलब्ध
 नहीं

 करते
 हैं

 भ्रमित  साइक्लोस्टाइल्ड -

 faa  Tait  में
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 सधा  बहाने  वाले  उत्तर  दे  देते  हैं  जिसके  कारण  IT4  16.0  में  नुक्सान होता  है  ;

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 नेपाल  में  कपड़ा  मिल

 श्रीमती  इला  पाल चो घरो  :

 1२००.
 ग श्री

 प्र०  ग०  देव

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  नेपाल  सरकार  ने  नेपाल  में  एक  आधुनिक  कपड़ा  मिल  स्थापित

 करने  के  लिए  एक  विख्यात  भारतीय  उद्योगपति  को  आमंत्रित  किया  है  ;

 यदि  तो  वह  उद्योगपति  कौन  है  ;

 क्या  इस  मामले  में  भारत  सरकार  का  परामर्श  लिया  गया  है  ;

 यदि  तो  उनकी  प्रतिक्रिया क्या  है  ।

 मंत्री  मनु भाई  :  तौर  मैसेज  बिड़ला  ब्रदसं  ने  नेपाल  में

 सूती  कपड़ा  मिल  बनाने  के  लिए  ने  पाल  सरकार  से  करार  किया  है  ।

 ौर  मामले पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।

 रेल-सड़क  समन्वय

 1२०१.  श्रीमती  इला  पालचौधरी  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  वाणिज्य  तथा  उद्योग  वाणिज्य  मंडल  संघ  ने  यह  सुझाव  दिया  है

 fe  भारत  में  रेल  तथा  सड़क  परिवहन  का  समन्वित  विकास  करने  फे  लिए  एक  सं विहित  संस्था  बनाई

 जाये  कौर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 उपमंत्री  इया०  न०  कौर  सरकार  को  वाणिज्य  तथा

 उद्योग  मंडल  संघ
 से  ऐसा  कोई  नहीं  मिला है  ।  परन्तु  समाचारपत्रों  के  समाचारों  से  मालूम

 हुआ  कि  संघ  ने  परिवहन  नीति  तथा  समन्वय  समिति  को  ज्ञापन  भेजा  है  जिसमें  सुझाव  दिया  गया  है  कि

 समन्वय  बो  के  समान  केन्द्रीय  संगठन  बनाया  जाये  जो  या  तो  योजना  आयोग  के  प्रधान  हो  अथवा

 केन्द्रीय  सरकार  को  उपयुक्त  मंत्रालय  के  श्राइन  हो  ।  परिवहन  नीति  तथा  समन्वय  समिति  ने  कभी  अपना

 अध्ययन
 पूरा  नहीं  किया  है  ate  उसके  भ्रान्ति  प्रतिवेदन

 की
 प्रतीक्षा  की  जा  रही  है

 ।

 श्रमिको  बन्दरगाहों  के  लिए  भेजा  गया  माल

 1२०२.  श्री  प्र०.गं०  देव  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  से  भ्र फ़ीकी  को  जहाज  दरा  भेजे  गये  माल  को

 पुतंगाली  सरकार  ने  ज़ब्त  कर  लिया  है  ;  कौर

 यदि
 तो  इस  संबंध

 में  क्या  कायवाही
 I441 91  की  गई  है  ।

 पलट  अंग्रेजी  में



 ५७२  लिखित  उत्तर  २३  ATA,  ERR

 तथा  उद्योग  उप-मंत्री  सती दा  चन्द्र  )  सरकार को  ऐसे  किसी
 मामले

 का  अरब  तक  नहीं  लगा है  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 डालमिया-जन  फर्मों  की  जांच

 1२०३.  श्री  प्र०  गे  देव  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ६  PERZ  के  अ्रतारांकित

 प्रशन  संख्या  2ERY  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  डालमिया-जैन फर्म  की  जांच  के  बारे  में  कोई  प्रगति हुई  है  ;

 )  यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है  ;  कौर

 इसके  कब  तक  पूरे  हो  जाने  की  ara है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  क०  ०  जी  हां  ।

 दिसम्बर  १९६१  तथा  ३  फरवरी  १९६२  के  बीच  प्रयोग  ने
 ८

 नये  गवाहों  की  जांच

 की  है  जिनके  वक्तव्य
 ४००  पृष्ठों में  1  आयोग ने  केवल  एक  गवाह  का  क्रास  एग्जामिनेशन के

 अतिरिक्त  सभी  गवाहियां  पुरी  कर  ली  |  २६-२-१९६२  से  ६-३-१९६२  के  अ्रस्तिम  ग्रधिवेशन

 में  प्रयोग  ने  बहस  सुनना  शुरू  कर  दिया था  ।  अन्तिम गवाह  का  क्रास  एग्जामिनेशन  तथा  मामले

 से  संबंधित  wea  वक्तव्यों  कौर  लिखित  वक्तव्यों  पर  ait  art  है  कि
 १९६२

 के  पहले  सप्ताह  में  समाप्त  हो  जायेगी  ।

 आशा  है  कि  आयोग  लगभग  ६  से  ७  सप्ताह  में  अनूसूचित  समवायों  कार्यों  की  जांच

 के  मामलों  पर  प्रतिवेदन  को  अरि  रूप  दे  देगा  ।  इसके  साथ-साथ  अ्रायोग  निदेश  पद  के  अन्य

 मामलों  पर  भी  विचार  करेगा  जो  विधान  तथा  प्रशासन  के  संबंध  में  हों  तथा  जिनको  वह  जनता  क

 हित  में  समवायों की  निधियों  के  भविष्य  में  उचित  प्रशासन के  लिए  आवश्यक  समझे  ।  आशा है  कि

 rat  सितम्बर  १९६२  के  ye  तक  इन  मामलों  के  संबंध  में  अरपना  प्रतिवेदन  दे  देगा  ।

 विद्रोहों  नागा

 1२०४.  श्रीमती  इला  पालचौधरी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 गत  छ  :  महीनों  में  विद्रोही  निगाहों  ने  कितने  व्यक्तियों  को  मार  डाला  तथा  कितनों

 को  घायल  किया  ;

 सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  सम्पत्ति  को  कितनी  हानि  हुई ;  शौर

 इस  wale  में  अलग  कितने  विद्रोही  नागा  गि  गर का  किये  घायल  हुए

 तथा  मार  डाले  गय े?

 pratt  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्यो मंत्री  जवाहरलाल  से  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ॥

 विवरण

 १  १९६१
 से  २८  १९६२  की  अवधि में विद्रोही में  विद्रोही  ष्  द्वारा

 हताहत

 ad  Pa

 ४9
 nr  न

 मूल  avast  में
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 गैर-सरकारी  सम्पत्ति  को  हानि  :  १९६१,  १९६२  तथा  फरवरी

 १९६२  के  महीनों  में  भ्र नुमा नत  :  RO, RRR  रुपयों  की  गैर-सरकारी सम्पति  की  हानी  हुई  ।

 तथा  १९६१  महीनों  के  tas  इक्ट्ठे  किए  जा  रहे  हैं  तथा  सभा  पटल

 पर  रख  दिये  जायेंग े।

 दूसरी  अवधि  में  हताहत  विद्रोही  नागा  की  संख्या

 हत  क

 ११ ग्रा हेत

 गिरफ्तार  BOX

 विएना  में  एक  भारतीय  राजनयिक  प्रतिनिधि  की  मृत्यु

 1२०४.  श्री  प्र७०
 गठ

 देव  :  क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विएना  में  भारतीय  दूतावास  के  प्रथम  सचिव  की  मृत्यु  के  बारे  में  कोई  जांच  की

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  हां  ।  विएना

 में  रकम  मित्र  की  मृत्यु  के  तुरन्त  बाद  हमारे  राजदूत  श्री  ग्रोवर  एस०  लाल  ने  जांच  की  ।

 इस  जांच
 से

 श्री  मित्र  की  मृत्यु का  वास्तविक कारण  निश्चित  रूप  से  मालूम न  हो  सका

 हम  विएना  पुलिस  की  जांच  पड़ताल  के  भ्रन्तिम  परिणाम  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  ।

 रेडियो  गोया

 1२०६.  श्री  प्र०  गं०  देव
 :

 कया  सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आकाशवाणी  ने  रेडियो  गोशा  और  उसकी  ‘vateaatrar’  का  नियंत्रण  कब  अ्रपने  हाथ

 में  लिया ;

 उसके  स्थापन पर
 कितनी

 रक़म  खर्च  की  गई
 ?

 सुचना  श्र  प्रसारण  मंत्री  २०  १९६१  को  पुर्तगाली

 बस्तियों  का  प्रयास  भारत  सरकार  के  हाथ  में  ast  के  साथ  ही  रेडियो  गोझा  भी  हाथ  में  आरा  गया

 इस  केन्द्र  के  लिये  निर्धारित  रेडियो  फ्रिक्वेंसी  को  इस  केन्द्र  से  प्रयोग  किए  जाने  के

 लिए  श्राकाशवाणीं को  दिया  गया  समझा  जा  सकता  है  ।

 केन्द्र  से  प्रसारण  आरम्भ  करने  के  लिए  आवश्यक  न्यूनतम  मरम्मत  क्षति  को

 पूरा  करने  पर  तक  लगभग  १०,०००  रु०  व्यय  किये  गये  हैं  ।

 कोयला  धोने  क  संयंत्रों  के  निर्माता

 1२०७.  श्रीमती  इला  पालचौधरी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगें  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  कोयला  धोने  के  संयंत्रों  के  भारतीय  निर्माताओं  को  प्राथमिकता

 देने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  कौर

 का  का यदि
 a

 उर  किस  TH  ब्यौरा है  ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 उद्योग  मंत्री  सनभाई

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  जारी  किये  गये  प्रेस  नोट  की  एक  प्रति  संलग्न

 परिशिष्ट  १,  maar  संख्या

 wet  तल

 1२०८.  श्री  प्र०  चे  बरुआ  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  १९६१  से  १९६२  की  अवधि  के  लिये  स्टेशन  तेलों  के

 आयात के  लिये  लाइसेंस  देने  का  निर्णय  किया  है  ;

 यदि  तो  स्टेशन  तेलों  की  कुल  कितनी  मात्रा  के  लिये  लाइसेंस  दिये  गये  a

 इन  लाइसेंसों  के  दिये  जाने  का  कया  TAT  है
 ?

 मंत्री  सन भाई  से  PERI——ATST VEER FH १९६२  के

 लाइसेन्स-काल  में  स्टेशन  तैलों  क  की  शभ्रनमति  दी  गई  है  ।  मलय  को  मात्रा  निर्वाचक  मान  कर

 लाइसेन्स दिये  गये  हैं  ।  इस  लाइसेन्स-काल  (२३-१२-१६९६१  में
 स्टेशन  पदार्थों  के  लिये

 कुल

 १०७
 लाख  रु०  के  मुल्य  के  लाइसेन्स  दिये  गये  हैं  ।  पाया  व्यापार  नियन्त्रण  प्रनसुर्च  के  भाग  1  में

 रम  संख्या  ८,  १७  भ्र ौर  २०  के  अन्तर्गत  इन  स्नेहल-तेलों का  उल्लेख है  ।  स्नेहल-तलों के  रायात  के  लिये

 लाइसेन्स  उस  नीति  के  ग्रा घार  पर  दिये  जाते  है  जिसका  उल्लेख  श्राथात  व्यापार  नियन्त्रण  नीति  पुस्तक

 के  परिशिष्ट
 १८  में  ह ै7 J | ।  संसद-पुस्तकालय  में  इसकी  एक  प्रति  उपलब्ध  है  ।

 इम  नीति

 का  उल्लेख  भारत  के  गजट  में  प्रकाशित  हुए  दिनांक  १२  १९६२  के  पी०  एन०  संस्था

 ७  कराई  टो०  सी०  एन०  /  ६२  में  भी

 गपिया  खानों  में  विस्फोट

 1२०६.  श्री  दी०  चं०  शर्मा  बया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करन

 कि

 )
 क्या  यह  सच  है  नि  १९६२  के  प्रथम

 सप्ताह  में  हजारी  बाग  जिले  के  खनन  क्षेत्र

 विस्फ़ोट  में  व्यक्ति में  गुड़िया  में  इण्डियन  एक्स्प्नोजिव्स  लिमिटेड  बारूद  कटते  हुए

 मारे गये  कौर  ५  जलने  से  घायल  हो  कौर

 यह  दुर्घटना  किन  परिस्थितियों  मे  हुई  ate  यदि  इसकी  कोई  जांच  की  गयी  तो  उसका

 क्या  परिणाम  fac  ?

 Tsay  मंत्रों  सुभाष  wie  जानकारी  की  जा  रही  है

 श्र  सभा  पटल  पर  र्व  दी  जायेगी  ।

 लंका  में  भारतीय  राष्ट्र

 1२१०.  श्री  दी०  चं०  शर्मा
 :

 कया
 प्रधान  मंत्री

 यह  बताने  की  षा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  सरकार  अर  लंका  की  सरकार  के  बीच  लंका  में  रहने  वाले  भारतीय  उद्भव

 के  राज्य हीन  व्यक्तियों  के  प्रश्न  के  बारे  में  सरकारी  स्तर  पर  क  arate  हई  wie

 अ
 यदि  तो  उसका  क्या  पारणा

 मे  निवेश
 ?

 eee  आआ

 मूल  अंग्रेजी  में

 ¢‘Lubricants
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 प्रवान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  इस  बारे  में  हाल

 भारत
 ate

 लंका  की  सरकारों  के  बीच  कोई  कान्फ्रेंस  नहीं  हुई  है  ।

 प्रश्न  ce rar i>  नहीं  होता

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  द्वारा  तेयार  किया  गया  नया

 1२११.  श्री  दी०  चल  दार्मा  :
 क्या  प्रधान

 मंत्री  यट  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  नक्शे  में  काश्मीर  की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  दिखाई  गई  गलत

 रेखा  को  ठोक  करने  के  बारे  में  संयुक्त  राष्ट्र  सचिवालय  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ;  शौर

 उसका  क्या  परिणाम  निकला  ?

 मंत्री  तथा  वैदेशिक  कायें  मंत्री  जवाहरलाल  :  भीर  .  इस

 मामले  में  संयुक्त  राष्ट्र  सचिवालय  ने  प्रभी  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  है  ।

 जम्मू  तथा  काश्मीर  में  पाकिस्तानियों  द्वारा  अवैध  प्रवेश

 1२१२.  श्री  दी०  चं०  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  वर्ष  g& & Xx g  में

 पाकिस्तान से  aera  पाकिस्तान  भ्रमित  क्षेत्रों  से  किसने  व्यक्तियों  ने  जम्मू  तथा  काश्मीर  राज्य
 में

 अवैध  रूप  से  प्रवेश  किया  ?

 frat  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  PeER  में  पाकिस्तान

 तथा  पाकिस्तान  अधिकृत  काश्मीर  क्षेत्र  से एक  सौ  उनसठ  व्यक्ति  जम्मू  तथा  काश्मीर  में  रूप  से

 शाय े।

 भारतीय  उद्योग  मेला

 1२१३.  श्री दी  ०  चे ०  फार्मा
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 \
 ह  कया  भारतीय  उद्योग  मेले  )  को  सफलता मिली

 यदि  तो  यदि  कोई  आयात  तथा  निर्यात  करार  किये  गये  तो  उनका  कया  ब्यौरा

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीदा  तथा  भारतीय  उपद्रवियों

 को  मेला  से  नये  उद्योगों  के  लिये  पूंजीगत  सामान  कै  सम्भरण  का  साधन  निर्मित  करेने  अन्य  देशों

 में  टैक्निकल  तथा  टेक्नॉलॉजी  के  क्षेत्र  में  प्राप्त  किये  स्तरों  को  देखने  में  सहायता  मिली  है  ।  इससे  ग्यारह

 व्यापारियों  के  साथ  सम्पर्क  स्थापित  करने  में  भी  सहायता  मिली  है  ।  आयात  या  निर्यात  के  कोई

 औपचारिक  करार  नहीं  हुए  ।

 टी केल मिट  प्राइवेट  लिमिटेड

 1२१४. श्री  To  चे  बरुआ  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  ted  टीकैलमिट  की  एक  ब्रिटिश  लुब्रिकेशन  इंजीनियरिंग  सारे  ने  भारत  मैं  एक

 सब्सीडियरी  कम्पनीਂ  स्थापित  करनें  के  लिये  भारत  सरकार  से  फिया
 है

 ;

 यदि  तो  इस  प्रस्थापना  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;  कौर

 ae
 उस  पर  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया  है  ?

 ee  ne  बागान  oe

 ग्रंग्रेजी  में

 225}  (Ai)
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 उद्योग  मंत्री  सुभाष  :  .  कलकत्ता  के  मेसर्स  टीकेलमिट  )

 लिमिटेड  ने  मोटरगाड़ियों  के  गराज  का  सामान  बनाने  केਂ  लिए  ake  औद्योगिक  कार्यों  के  लिये  उद्योग

 तथा  विनियमन  PEN?  के  श्रन्तगंत  रजिस्ट्रेशन  के  लिये  प्रार्थना  की  थी
 ।

 यह  कम्पनी  ब्रिटेन  में  प्रगति  कम्पनी  की  सहायक  है  ।  वे  पहले  से  ही  अधिकतर समूहन  तथा  सम्भरण

 कार्य कर  रहे  थे  |  उन्होंने कम्पनी  का  वर्तमान  स्टरलिंग  ढांचा  बदल  कर  रुपया  कम्पनी  बनाने  कौर  देश

 मैं  वस्तुभ्नों  का  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव  किया  है  ।  उन्हें  उद्योग  तथा

 १९५१  के  eater  दिनांक  १  १९६१  का  लाईसेन्स  संख्या  एल०/८  बी  (  Rg)  /2/

 ६१--ई०  भाई  दे  दिया  गया  हैं  ।  रुपया  कम्पनी  पूंजी  में  विदेशी  तथा  भारतीय

 पूंजी  की  मात्रा  के  बारे  में  फर्म  का  निश्चित  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  है  ।

 उद्योगों  में  विदेशी  विनियोजन

 1२१५.  श्री  गे  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  ६  १९६१ कें  तारांकित

 प्रश्न  ६१८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 it  बंजी के वर्ष  १९६०  वर्ष  १९६१

 में  और

 PER  तक  सरकार नै  विदेश

 विदेशी  सहयोग  के  कितने  मामलों  पर  निर्णय  किया  है  ;

 थ  रा  een  Ye  Cf Th  यकीन  रखा  ee  जिसमे  विदेशी  के  Ta,

 भारतीय  पक्षों  के  नाम  प्रौढ़  उनके  निर्माण  कार्यक्षम  का  ब्यौरा  दिया  गया  हो
 ?

 उद्योग  मंत्री
 मनु भाई  वर्ष  १९६०,  १९६१  श्र  १९६२  के  प्रथम

 मास

 में  स्वीकृत  हुए  विदेशी  टैविनकल  तथा  वित्तीय  सहयोग  के  मामलों  की  कुल  संख्या  क्रमानुसार  ३८  0, Fo

 शरीर  €२  थी  ।

 वर्ष  १९६०  और  PEaR  में  स्वीकृत  हुए  सहयोग  के  सारे  करारों  के  विवरण
 saya

 व्यापार  पत्रिका  मैं  प्रकाशित  हो  चके  हैं
 :--

 १९६०  में  स्वीकृत  सहयोग

 संबंधी  करार  जनवरी  cee  के  भ्रंक. में में
 ॥

 EKO  में  स्वीकृत  सहयोग

 संबंधी  करार
 मार्च  १९६१  के  में  ।

 जनवरी-नाच  ,  PERL  में  rate  सहयोग

 संबंधी  करार  PERL  I

 १९६१  में  स्वीकृत  सहयोग  संबंधी

 करार  १९६१  के  अ्रंक में में  +

 १९६१  में  स्वीकृत  सहयोग
 संबंधी  करार  १९६१  के' अ्रंक में में  ।

 १९६१  में
 स्वीकृत

 सहयोग संबंधी  करार  १९६२  के  तरक

 नेफा  में  चीनियों  का  ५ प्रदा

 1२१६०  डा०  सामन्त  सिंगार :
 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  चीनी  सेना
 के

 कुछ  व्यक्तियों  ने  लोपा  ख़ादिम  जाति  की  AFaT,  पोलियो

 शर  तागिन  aire  जातियों  का  सहयोग  कौर  सहानुभूति  प्राप्त  करने
 के  लिये  नेकी  के  कुछ  भागों

 में  अवैध  प्रवेश  किया ;  ak

 ee

 मल  अंग्रेजी

 म

 में
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 av  १९६१  के  पन्त  में  विधिक  भूटानी  मेले
 से  कामरूप

 पुलिस  द्वारा  गिरफ्तार किये

 गये  सं  देहात्मक  चीनी  एजेन्टों  से  प्राप्त  कागजात  का  क्या  ब्योरा  है
 ?

 पं प्र घान  मंत्री  तथा  वेदेशिक्र-क्राय मंत्री  (at  जवाहरलाल
 :  चीन के  गति

 सैनिकों  ने  कुछ  प्रचार  पर  नेफ़ा  में  श्रन्त:प्रवेश  किया  था  जिन  की  सूचना  सभा  को  दी  जा  चुकी  है
 ।

 चीन  के  जनवादी  गणतंत्र  के  राजदूत  को  भे  जा  गया  दिनांक  ३१  १९६१  के  हमारे भेंट  जो

 पटल  पर  पहिले  ही  रखा  जा  चुका  तथ्यों  का  पता  लग  सकता  है
 ।

 फिर  हमें  इस  की  कोई

 कारी  नहीं  है  कि  इन  भ्रतिक्रमणकारियों ने  इन  क्षेत्रों  में  सीमान्त  ख़ादिम  जातियों की  सहानुभूति

 तथा  सहयोग  प्राप्त  करने  की  कोशिश  की  थी  ।

 चीनियों  ने  तिब्बत  जाने  वाले  ख़ादिम  जाति  के  व्यक्तियों  को  उपहार  व  अरन्य  लालच  देकर

 अपने  साथ  मिलाने  का  प्रयास  किया  att

 एक  चीनी  व्यक्ति  जिस  ने  तिब्बतवासियों के  साथ  aus  में  शरण  मांगी  हाल  में

 श्रीराम  में  दारंग  में  पकड़ा  गया  |  भ्र भी  जांच  पड़ताल  हो  रही  है  कौर  इस  समय  करो  अधिक

 कारी  नहीं  दी  जा  सकती  ।

 कोयला  खानों  &  लिये  जांच  न्यायालय

 1२१७  श्री  स०  चे  सामन्त
 :

 क्या  श्रम  शौर  रोजगार  मंत्री  २०  नवम्बर  १९६१  के

 अतारांकित  संख्या  २  के  उत्तर  केਂ  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  कोयला  खानों  में  कार्यों  जो  ठेके  पर  मजदूर  रख  कर  किये  जा  सकते  जांच

 करने  के  लिये  जो  जांच  न्यायालय  बनाया  गया  था  क्या  उस  ने  श्रपनी  रिपोर्ट  दे  दी  है  ;

 यदि  तो  मुख्य  सिफारिशें  क्या  क्या  हैं  ;  ak

 निणंय  करने  के  लिये  न्यायालय  ने  क्या  प्रक्रिया  भ्रपनाई  थी
 ?

 fort  उपमंत्री  आबिद
 :

 हां
 ।

 मुख्य  सिफारिश  यह  है  कि  कोयला  निकालने  भर  उसे  बाहर  भेजने  एवं  कोक  बनाने

 तथा  उसे  बाहर  भेजने  से  सीधा  संबंध  रखने  वाले  कामों  में  ठेके  पर  मजदूरों  का  रखा  जाना  यथाशीघ्र

 समाप्त  कर  दिया  जाना  चाहिये
 ।

 सात  निश्चित  वर्गों  के  प्रतिष्ठित  wer  सभी  में  यह  काय  ३०

 १९६२  से  पहिले  भ्रवश्य  पूरा  हो  जाना  चाहिये  |

 न्यायालय ने  संबंधित
 व्यक्तियों  के  मत  सुने

 ।
 न्यायालय  ने  पक्षों  के  बीच  हुए

 पक्षीय  करार  को  अपनी  रिपोर्ट  का  ग्रा धार  माता

 चुनाव  सभाश्रों  में  सरकारी  कर्मचारियों  का  भाग  लेना

 1२१८.  श्री  बलराज  मधोक :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  वैदेशिक-कार्य  मंत्रालय  के  कमंचारियों  ने  २२  १९६२

 जब  कि  प्रधान  मंत्री  कि  दवई  नगर  में  एक  चुनाव  सभा  में  भाषण  देने  गये  एक  ज्ञापन  पेदा  किया

 था  ?

 व्या  यह  सच  है
 कि

 ज्ञापन  में  प्राय  बातों  के  अतिरिक्त  गृह-कार्य  मंत्रालय  के  उस  परिपत्र

 का  स्पष्टीकरण मांगा  गया  था  जिसमें  कर्मचारियों  को  चुनाव  सभा  में  भाग  न  लेने  की  सलाह  दी  गई

 थी ;  ait
 काक  क

 मूल  अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  सरकार  ने  उल्लिखित  ज्ञापन  पर  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 प्रधान  मंत्री
 तथा  बैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहर  लाल  :  २२

 १९६२ की  बजाये  २०  १९६२  को  प्रधान  मंत्री  को  हस्ताक्षर  हित  एक  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  था
 |

 उसी  दिन  उन्हें  नई  दिल्ली  के  किदवई  नगर  में  एक  चुनाव  सभा  में  भाषण  देना  था  ।  प्रतीत  होता  था

 कि
 ज्ञापन  कुछ  सरकारी  कर्मचारियों  ने  भेजा  था  ।

 हां
 ।

 प्रधान  मंत्री  ने  किदवई  नगर  में  अपने  भाषण  में  उल्लिखित  ज्ञापन  का  ज़िक्र  किया  था
 और

 कहा कि  सरकारी  कर्मचारियों को  चुनाव
 सभा त्रों

 में  भाग  लेने  शभ्रधिकार  ve

 राजनीति  में  नहीं  फंसना  चाहिये  ।  ज्ञापन  में  लिखी  गई  अन्य  बातों  के  लिये  उन्होंने  भेजने  वालों  को

 संबंधित  मंत्रालयों  से  वार्ता  करने  के  लिये  कहा  ।  जब  कभी  संबंधित  मंत्रालयों  के  पास  जाया

 वें  UAT  कार्यवाही  करेंगे  ।

 दिल्ली  के  सरोजनी  नगर  में  अनधिकृत  बाजार

 FRR.  श्री  बलराज  सघोष  :  क्या  श्रीवास  श्र  संभरण  मंत्री
 यह

 बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  के  सरोजनी  नगर  के  केन्द्रीय  भाग  में  अनधिकृत

 है खन्ना  मार्कीटस  ake  14.0  मार्किट  को  बनने  दिया  गया  ;

 यदि  तो  उन  लोगों  के  प्रति  सरकार  की  क्या  नीति  है  जो  पिछले  लगभग  एक  मास

 से  वहां  बैठे  हुए  हैं  ?

 श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  बे०  गोपाल
 :  लगभग

 ३े  मास  पहिले  कुछ  ठेले  वाले  सरोजनी  मार्किट  के  पास  एक  जमीन  पर  बैठ  गये  थे  तब

 ale  बेचते  हैं  ।  यह  बात  सरोजनी  मार्किट  के  दुकानदारों  की  हड़ताल  में  उठी  जिन्होंने  दुकानों

 को  मिलकियत  उन्हें  दिये  जाने  की  मांग  उठाई  ।  उस  बस्ती  के  रहने  वालों  जो  अधिकतर

 सरकारी  नौकर  हड़ताल  का  बुरा  श्रमिक  प्रभाव  पड़ा  ।  यह  प्रशन  कि  जमीन  पर  बैठने  वालों
 को

 हटाया  जाये  या  उस  क्षेत्र  में  ही  अधिक  दुकान  सुविधा  दी  सरकार  के  विचाराधीन  है
 ।

 नई  fare. if की  aga  श्रेणी  के  कर्मचारियों की  बस्तियों  में  नालियां

 1२२१.  श्री  बलराज  मधोक
 :

 क्या  श्रावास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है
 कि

 सेवानगर  कौर  नेताजी  नगर  की  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  की

 बस्तियों  में  गन्दे  पानी  के  निकलने  के  लिये  कोई  नाली  नहीं  है  ;  कौर

 यदि  तो  चतुर्थ  श्रेणी
 की  ऐसी  बस्तियों  की  हालत  में  सुधार  करने  के  लिये  सरकार

 क्या  कार्यवाही  करेगा  ?

 aaa
 ake  संभरण  मंत्री  बे०  गोपाल  :  नहीं  ।  गन्दे  पानी  के

 निकलने  के  लिये  काफी  नाली  व्यवस्था  है  ।

 ee  प्रश्न
 उत्पन्न

 नहीं
 होता  ।

 मिल  म्रंग्रेजी में



 २  १८८४  लिखित  उत्तर  yee

 भत पु वं  carat  शासकों  की  मान्यता

 1२२२.  श्री  गाड़ी  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  गोझा  की  भूतपूर्व  सरकार  ने  बोरा-गोझा में  रहने  वाले  सवाई

 at  सदाशिव  राजेन्द्र  को  भूतपूर्व  सवादी  शासकों  का  वंशज  माना
 था  ;  शौर

 यदि  तो  कया  संघ  सरकार  द्वारा  इस  मान्यता  को  जारी  रखने  का  कोई  विचार  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  बेदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  अझर  (A).  भारत

 सरकार  के  पास  उपलब्ध  जानकारी  के  भूतपूर्व  पु तंगा ली  सरकार  ने  सवाई  श्री  सदाशिव

 राजेन्द्र  को  भूतपूर्व  सवादी  शासकों  का  अंदाज  माना  था
 शर

 उन्हें  पेंशन  दी  गई  थी
 ।  इन  सज्जन  को

 मान्यता  देने  या  पेंशन  देने  का  कभी  कोई  विचार  नहीं  है
 ।

 संसत्सदस्यों के  wel  में  नौकरों  के  क्वाटर

 1२२३.  श्री  प्र०  Mo  क्या  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे कि

 बारस

 ा

 नाय  तथा  साउथ

 नई  दिल्ली में  संसत्सदस्यों के  फ्लैटों  से  सम्बद्ध

 eared  में  पंखे  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  कब  aie  किस  wer  पर  पंखे  लगाये  जायेंगे
 कौर

 यदि  उपरोक्त भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  हो  तो  इस  पर  विचार  न  करने के  क्या

 रण  हैं  ?

 श्रीवास
 site  संभरण  मंत्री  गोपाल  रेड्डी  )  :  नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 दिल्ली  में  सरकारी  फ्लैटों  पौर  त्र  गलों  के  नौकर-क्वाँरों  में  पंखे  नहीं  हैं  ।  चतुर्थ  श्रेणी  के

 कर्मचारियों  के  कलाकारों  में  भी  afr  व्यय  के  कारण  पंखे  नहीं  लगाये  गये  हैं  ।  चतुर्थ  श्रेणी  के  सरकारी

 कमेंचारियों  के  कारों  या  wea  सरकारी  बंगलों  तथा  फ्लैटों  के  नौकर-क्वार्टरों में  न  दी  गई

 सुविधायें  संसत्सदस्यों  के  ग्रा वास  के  नौकर-क्वाँरों  में  नहीं  दी  जा  सकतीं  ।

 दिल्ली  में  शिक्षण  संस्थानों  को  पुनः  स्थापन  अनुदान

 1२२४.  थी  बलराज  मधोक :  क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  दो  महीनों  में  दिल्ली  में  विभिन्न  शिक्षण-संस्थाश्नों  की  कुल  कितना  पुरःस्थापन

 अनुदान  दिया  गया  ;

 ऐसी  dears  के  नाम  कया  हैं  श्र  वे  कहां  कहां  हैं  ;  शर

 प्रत्येक  को  कितना  भ्रनुदान  दिया  गया  श्र  किस  तारीख  को  स्वीकार  किया  गया
 ?

 मंत्री  मेहर  चन्द  :  ग्र व्यवस्थित तथा  व्यवस्थित  चिकित्सा

 कौर  सांस्कृतिक  संस्थानों  जो  विस्थापित  व्यक्तियों  की  आवश्यकतायें  पुरी  करती  वित्तीय

 सहायता देने  की  योजना  e¥a-ve as ars से  ही  लागू  है
 ।

 ऐसी  लगभग  १२००  संस्थानों को  अब  तक  कुल

 दि  करोड़  रु०
 दिये  गये  हैं  जिसमें  से  लगभग  2,220  दक्षिण  संस्थापकों  को  We

 करोड़  रु०

 _.
 हैं  ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 शट ०
 लिखित  उत्तर  २३  १९६२

 पिछले दो  महीनों  तथा  १९६२)  में  ६८.  संस्थानों को  १५.८१

 लाख  रु०  दिये  गये  हैं  ।  इस  में  से  १.  ५५  लाख रु०  दिल्ली  में
 ४

 शिक्षण  संस्थानों  को  पिछले  दो

 महीनों में  दिये  गये  ।

 )  war  जानकारी  निम्नलिखित
 अबनननयलनयननयानननननननननननणनननननणणाणणाकणणणणणणणणणणणणणणणथणणणणवाणाणणाालगाायतयतयल्एयणल्यएल्एए-एबपल्ल्ल्स्ल्ल्एल्ए एएए  एसए  एएएल्एय्एए

 क्रम
 शिक्षण  संस्था  का  नाम  तथा  स्थान  स्वीकृत  ग्रीन  स्वीकृति  की

 सख्या
 करनाल  जान  ave

 रुपये

 एस०  डी०  कालिज  के  लिए  श्री  सनातन  धम  सभा  RY,c00  PAW-F-VERR २

 बंगाली हायर  कंडी  स्कूल  2,00,000  ६-२-१९६२

 नवभक्ति  विद्या  मन्दिर  १०,०००  १२-२-१६६२

 आयं  वैदिक
 पाठशाला  २०,०००

 १€-२-१६६  र

 योग  2, KY¥,000  रु०

 1२२५.  को  चिंतामणि  पाणिप्रहो  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि
 :

 क्या  योजना  ग्रा योंग  ने  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  उड़ीसा में
 पंचायती

 उद्योग  स्थापित  करने  की  उड़ीसा  सरकार  की  योजनाश्रों  पर  विचार  कर  लिया

 क्या  योजना  आयोग  की  सहमति  से  उड़ीसा  में  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  विकास  का

 उपबन्ध  तीसरी  योजना  में  किया  गया

 यदि  तो  वे  किस  प्रकार  पुनः  रखे  गये

 क्या  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  पैमाने  के  उद्योगਂ  शीर्षक  के  अन्तर्गत  उपबन्धित

 राशि  के  अ्रतिरिक्त  उड़ीसा  में  पं  चायती  उद्योग  योजना  की  कार्यान्वित के  लिए  कोई  कौर  राशि

 नहीं  रखी  जा  सकती  श्र

 यदि  तो  उड़ीसा  सरकार  को  मूल  ares  के  अतिरिक्त  पंचायती  उद्योग  योजनाश्रों

 को  लागू  करने  के  लिए  कितनी  श्र  राशि  दी  गई  है  ?

 योजना  उपमंत्री  ध्या ०  नं०  :  श्रीमान् । ्

 (77)  छोटे
 पैमाने

 के
 उद्योगों

 के  कार्यक्रम  के  सम्बन्धी  उपबन्ध  पुनः  बनाये  गये  हैं  जो  निम्न

 दृष्टिकोण  की  प्राप्ति  को  ध्यान  में  रख  कर  बनाये  गये  हैं

 (१)  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उद्योगों  की

 (२)  white  सहकारी  समितियों  ate  कारीगर  सहकारी  समितियों  का  बड़ी  संख्या

 में  बनाया

 (२)  पंचायत  समितियों
 के  आधार पर  छोटे  छोटे  औद्योगिक  एककों के  एक  मूल  केन्द्र

 की  स्थापना  करना  }

 वि  —

 मूल  अंग्रेजी  में



 शे
 १८८४  लिखित  उत्तर  पद

 धनहे  रा  य  सरकार  ने  ों  के  maser  ब्योरों  के  साथ  भ्र ति रिक्त

 नहीं  बताई  यह  भी  नहीं  बताया  है  कि  राज्य  की की  योजना  में  किये  जाने  वाले

 समायोजन क्या  क्या

 लौह-झ्रयस्क

 1२२६.  श्री  चिंतामणि  पाणिग्रहण  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  तोमा-देबारी  क्षेत्र  में  लोह-प्रयास  के  निकालने  सीधे

 देतारी  से  प्रादीप  तक  बनने  वाले  एक्सप्रेस  राजपथ  से  उसे  भेजने  तथा  उसे  प्रदीप  में  बने  बड़े  बन्दरगाह

 में  लादने  की  एकीकृत  योजना  योजना  झ्रायोग  के  समक्ष  रखी  है

 क्या  योजना  ने  यह  योजना  पूर्णतया  स्वीकार  कर  ली  है  भ्र ौर  इसे  लागू  करने

 के  लिए  तीसरी  योजना-काल  में  सारी  झ्रावश्यक  राशि  देने  से  सहमत  हो  गया  है

 क्या  राज्य  सरकार  से  कहा  गया  था  कि  वह  भारत  सरकार  के  संबंधित  मंत्रालयों

 साथ  योजना  के  ब्योरे  को  भ्रान्ति  रूप  दे  दिया  atk

 क्या  सम्बन्धित  मंत्रालयों  ने  इस  योजना  को  तीसरी  योजना  में  तुरन्त  शामिल  करने

 के  लिए  agit  स्वीकृति  दे  दी

 उपमंत्री  दया०  नं०  श्रीमान् ।

 से  योजना  भ्रायोग  ने  २०  लाख  टन  लोह-वयस्क  प्रति  वर्ष  निकालने  के  लि

 राज्य  में  लोह-ग्राहक  की  खानों  का  विकास  सिद्धान्त  रूप  में  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  इसके  सथ

 थे  शर्तें हैं  राज्य  सरकार  योजना  के  लिए  धन  व्यवस्था  अधिकतम  सीमा  के  भ्रमर  ही

 रेलवे  इस  क्षेत्र  से  उस  अतिरेक  को  यथास्थिति  कलकत्ता  या  विशाखापटनम  हो  कर

 ले  जा  सकेਂ  जो  प्रादीप  बन्दरगाह  द्वारा  भेजे  गये  माल  के  बाद  झर  खनन  परियोजना

 की  कार्यान्विति के  लिए  भ्रपेक्षित  ३७६  करोड़  रु०  की  विदेशी  मुद्रा  उपलब्ध  हो  ।  जहां  तक

 योजना  के  अन्य  भागों  का  सम्बन्ध  वे  प्रभी  विचाराधीन हैं  ।

 उड़ीसा में  तार  का  निर्माण

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की 1२२७.  श्री  चिंतामणि  पाणि ग्रहो ं:

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उड़ीसा  में  विभिन्न  प्रकार  के  तारों  के  निर्माण केਂ  लिए  उड़ीसा  राज्य  से

 लाइसेन्स  केਂ  लिए  कोई  प्रार्थनापत्र भराया

 क्या  यह  पूर्णतया  सरकारी  उपक्रम
 होगा  या  ड्  में  गैर-सरकारी  पूंजी भी

 ?

 oe

 ae

 nt

 en  होत उद्योग  मंत्री  सप्लाई  )  श्रीमान् ।

 तथा
 तथा  ema  योजना  में  विदेशी  सहयोग  होगा  जो  समता

 णाणाण

 के

 आधार  पर  सहयोग  का  श
 ब्योरा

 कभी  प्राप्त  नहीं  हुआ
 है

 ।

 पुल  भ्र प्रे जी  3



 भ र  लिखित  उत्तर  २३  १६६२

 सम्बलपुर  में
 सीमेंट  कारखाना

 1२२  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण
 :

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  सरकार  सम्बलपुर  जिले  में  एक  सीमेंट  कारखाना  बना  रही

 क्या  उन्हें  भ्रपेक्षित  लाइसेन्स  दे  दिया गया

 (aT) - aTgaee लाइसेन्स  किस  के  नाम  में

 इस  प्रस्तावित  सीमेंट  कारखाने  को  धन  देने  कौन  हैं
 ?

 मंत्री  wars
 :  से

 .  उद्योग  तथा  विनियमन )

 PER  के  अन्तर्गत  उड़ीसा  सरकार से  उड़ीसा  के  जिला  सम्बलपुर  में  सीमेंट
 का

 एक  कारखाना  स्थापित  करने के  लिए  भ्र नुम ति के  लिए  एक  प्रार्थनापत्र  प्राप्त  हुमा  है
 +

 सम्बन्धित  सभी  विभागों  के  न  से  आजकल  प्राथनापत्र पर  विचार  हो  रहा  है

 उड़ीसा  औद्योगिक  विकास  निगम  foo  सीमेंट  कारखाना  स्थापित  करेगा  ।  यह  उड़ीसा

 सरकार  द्वारा  बनाई  जाने  वाली  एक  कम्पनी  होगी  जो  उस  राज्य  में  औद्योगिक विकास  करने  तथा

 उस  में  सहायता  देने  के  लिए  बनाई  जायेंगी  ।
 इस  निगम  का  पूंजी  ढांचा  तथा  wer  व्यौरा  कभी

 निश्चित नहीं  gar  है  ।

 ग्रामीण  srerritas  बस्तियां

 1२३०.  श्री  चितामणि  पाणिग्रहण  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 तीसरी  पंच  वर्षीय  योजना  काल  में  उड़ीसा  में  कितनी  औद्योगिक  बसी  के  बनने

 की  स्वीकृति  दी

 क्या  इस  उपबन्ध  का  उपयोग  पंचायत
 समितियों  के  मुख्यालय  में  ey  ग्रामीण

 antes  बस्तियां  बनाने  में  किया  जा  रहा

 क्या  उड़ीसा के  लिए  तीसरी  पंच  वर्षीय  योजना  ग  स

 औद्योगिक  बस्तियों  की  संख्या  बढ़  गई  कौर

 यदि  तो  कितनी  बढ़  गई  है  ?

 उद्योग
 मंत्री  सुभाष  :  से  एक  विवरण  संलग्न है  ।

 विवरण

 प्रारम्भ  में  तीसरी  पंच  वर्षीय  योजना  काल  में  उड़ीसा  में  ५,५  लाख  रु०  अर्थात् कुल कुल  ४०  लाख

 रु०  की
 ८

 ग्रामीण  प्रौद्योगिक  बस्तियां  बनाने  की  व्यवस्था  की  गई  थी  ।  राज्य  सरकार  ने  VR
 लाख  रु०  की  ४८  ग्रामीण  औद्योगिक  बस्तियां बनाने  के  लिए  ६  लाख  रु०  निर्धारित कर  दिये  हैं  ।

 विशेषकर  ये  सम्पदा  में  पंचायत  समितियों  के  क्षेत्र  के  म Ss
 केन्द्र  स्थापित  किया  जायेगा  ।

 ख्यालों  में  होंगी  जहां  ग्रामीण  उद्योगों  का  मुख्य

 Ae  कि  अ लिव विलवनिनानत
 मूल  अंग्रेजी  में
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 कताई  कारखानें

 1२३  श्री  म  पाणिग्रहण  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उड़ीसा  राज्य  को  १९६,०००  तकुवों  का  हुमा

 क्या  alder  को  पांच  नये  कताई  एककों  में  बांट  दिया  गया

 उड़ीसा  के  इन  पांच  नये  एककों  के  नाम  क्या  हैं

 व्या  इन  भ्रावंटनों  में  से  उड़ीसा  में  सरकारी  क्षेत्र  के  कताई  कारखाने  के  लिए

 की  कोई  संख्या  सुरक्षित  रखी  गई

 यदि  तो  उड़ीसा  में  सरकारी  क्षेत्र  में  यह  कताई  का  रखाना  कंहां  स्थापित होगा
 ?

 ,  श्रीमान उद्योग  मंत्री  सुभाष

 are  मामला  विचाराधीन  है  ।

 उड़ीसा  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  को  कताई  कारखाने  खोलने  के  लिए  RE, voo

 तकुए रख  लिय  हैं  ।

 उड़ीसा  सरकार  ने  कोई  निश्चित  प्रस्ताव  नहीं  भेजा  है  ।

 उड़ीसा  में  कारखानों की  स्थापना

 1२३२.  भी  चिंतामणि  पाणिग्रहण  :.  व्या  धघाणिज्य तथा  मंत्री यह  बताने  की

 eu  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  उड़ीसा  में  निम्न  कारखाने  स्थापित  करने  के  लिए  लाइसेन्स  दे  दिये  हैं

 (१)  राम गदा  में  फ़रो-सिलिकान

 )  ae  तथा  चिप  ats  के  निर्माण  के  लिए  एक  कारखाना

 (३)  एक  उच्च  तनाव  का  इन्सुलेशन  कारखाना

 (४)  मूल  श्रस्मसह  gel  के  निर्माण  के  लिए

 (५)  घास  तथा  खोई  से  लिखने  व  छपाई  के  लिए  कागज़  बनाना  ;  भर

 (६)  मशीनी  भ्रौजारों  का  निर्माण

 लाईसेन्स किस  वर्ष  दिये  गये  थे  ;

 लाईसेन्स  किन  किन  को  दिये  गये  कौर  प्रत्येक  कारखाना  कहां  स्थापित होगा  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 परिशिष्ट  अनुबन्ध  संख्या  ५४]  ।

 कताई  कारखाना

 1२३३.  श्री  चिंतामणि  aria  नया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  उड़ीसा  में
 दो

 बन्द  पड़े  कताई  मिल  चालू  वर्ष  में  चालू  कर  दिये  गये  हैं

 vf

 तो  इन  बन्द
 पढ़े

 य
 दागा  सिला stat  Gp

 के  कया  नाम  हैं
 ;

 ह ry

 1  मूल  ait  में
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 इन  दोनों  मिलों  में  कुल  कितने  तकुए  हैं

 क्या  इन  दोनों  मिलों  को  कोई  वित्तीय  सहायता  दी  गई  है  ;

 यदि  तो  कितनी  दी  गई

 मंत्री  सन भाई  )  उड़ीसा काटन  कटक  कौर  कलिंग

 स्टाइल  राजगनपुर  कुछ  समय  से  बंद  पड़े  थे  ।  इन  दोनों  मिलों  को  चालू  करने  के  लिए

 पिछले  दिनों  में  प्रयास  किया  जा  रहा  था  ।  फिर  सरकार  को  निश्चित  जानकारी  नहीं  है  कि  वे

 दोनों मिल  चालू  कर  दिये  गये  हैं  या  नहीं  ।

 (१)  Yoo  और  (२)  १०,०००  तकुए  ।

 सरकार  ने  कोई  वित्तीय  सहायता  नहीं  दी  है  ।

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 प्राकृतिक  का  सवाल

 ३४.  श्री  भवत  दान  क्या  योजना  मंत्री  ६  १९६१  के  भ्रतारांकिंत प्रश्न  संख्या

 १३४९  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  देश  भर  केਂ  प्राकृतिक  संसाधनों  का  सर्वक्षण

 करने  के  उद्देश्य  से  योजना  आयोग  में  जो  विशेष  विभाग  खोला  गया  उसने  भ्रपने कार्य  में
 श्र

 क्या  प्रगति  की  है  कौर  उसका  कब  तक  सम्पूर्ण  हो  जाने  की  श्राव्य  की  जाती  है
 ?

 योजना  उपमंत्रो  इया०  ल०
 :  दिनांक २३  2ER8  के  संकल्प  के

 योजना  आयोग  में  प्राकृतिक  साधनों  के  बारे  में  एक  समिति  गठित  की  गई  है  ।  इसकी  एक  प्रति  सभा-पटल

 पर  प्रस्तुत है
 |

 परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ५६]  समिति  की  एक  बैठक  हो  चुकी  है  जिसमें

 जल  ate  शाक्ति  साधनों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  भ्रध्ययनों  का  wales  किया  गया  है  ।  भूमि  के  बारे

 में  कुछ  भ्रघ्ययन  शुरू  कर  दिए  गए  हैं  ।

 २.  योजना  आयोग  में  गठित  अनुभाग  का  काय  देश  केਂ  प्राकृतिक  साधनों  के  सम्बन्ध  में  उपलब्ध

 आंकड़ों का  समन्वय  जानकारी  की  कमियों  को  बताना  are  इन  कमियों  को  पुरा  करने  के  लिए

 प्रध्ययन  के  क्षेत्रों  को  निर्दिष्ट  करना  है  ।  भूगर्भीय  खान  भारतीय  भारतीय

 कृषि  भ्र नसं धान  वैज्ञानिक  ate  प्रौद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  शादी  जैसे  सम्बन्धित  सरकारी

 गठनों  द्वारा  ये  अध्ययन  सर्वेक्षण  किये  जायेंगे
 |

 यह  कार्य  लगातार  चलने  वाला  होगा  ।

 mara  वितरण  समिति

 SAN  oF
 1२३५.  श्री  विभूति  मिश्र

 :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 अआय वितरण के

 गार  द  भारत  तरार  होए  नित  को

 गई  महालनोवीस  समिति

 के  कार्य  में  कया  प्रगति  हुई  है  ;

 व
 निति  अनी  wae  फब  देगी

 उपमंत्री  इया ०  wo

 और  Weg oe  हो
 रहा  है  |  रिपोर्टे

 के  विषयों  श्र  आधार  जिस पर

 बुलाई  जा
 रही  है  ।

 प्रभी
 यह

 नहीं  बताया  ज
 जा

 ट

 लिखी  निश्चय  करने  के  लिए  न्  में एक  मीटिंग

 ii ता  कि  समिति  किस  तारीख  को  रिपोर्ट  पेशा  करेगी

 मल  अंग्रेजी
 म

 में
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 अवात में  कटोती

 1२३६.  श्री  विभूति  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  अपने  पौंड  पावना  की  राशि  केवल  १३५  करोड़े  रु०  होने

 की  बात  ध्यान  में  रखकर  रायात  में  कटौती  करने  का  विचार  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  किन  वस्तुओं  के  झियांन  में  कटौती  की  जायेगी  ;  a

 कटौती  का  पौंड  पावना  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा
 ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई
 :  से  आयात  नीति  प्रति  दहाड़े-घोष  के  लिए

 बनाई  तथा  घोषित  की  जाती  है  ।  यह  नीति  प्रति  वर्ष  १  अप्रैल  शर  १  भ्रक्टूबर  से  आरम्भ  होती  है

 शर  नीति  बनाते  समय  जिन  बातों  पर  ध्यान  दिया  जाता  है  उनमें  विदेशी  मुद्रा  सुरक्षित  रखने
 की

 बात  एक  महत्वपूर्ण बात  है  ।  १  PER  से  आरम्भ  होने  वाली  ०  काल  की  आयात  नीति

 विचाराधीन है  कौर  उसकी  घोषणा  १  १९६२  तक  कर  दी  जायेंगी  ।  भावी  आयात  नीति  के  बारे

 में  पहिले  से  कुछ  भी  नहीं  बताया  जा  सकता  ।

 दिलो  में  श्रलोगंज  के  क्वार्टरों  में  जाफरियां

 1२३७.  श्री  बलराज  मधोक :  कया  श्रीवास  ate  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि  अलीगंज  में

 रहने  वाले  चतुर्थ  श्रेणी
 के  कर्मचारियों जिन्होंने

 अपने  सामने  के  बरामदों  में  लकड़ी  की  जाफरियां  लगा  ली  जाफरियां  निकालने  के  नोटिस  दे  दिये

 गये हैं

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  अन्य  बस्तियों  में  अन्य  श्रेणियों  के  सरकारी  कर्मचारियों ने  भी

 एसी  जातियां  लगा  रखी  हैं  कौर  वे  निचय  ही  नगरपालिका  की  किन्हीं  उप-विधियों  का  उल्लंघन

 करती हैं  ;  श्र

 यदि  तो  अलीगंज  में  रहने  वाले  चतुर्थ  श्रेणी  के  इन  कमंचारियों  के  साथ  भेदभाव

 करने  के  कारण  है  ?

 श्रीवास site  संभरण  मंत्री
 ब०  गोपाल  :  से  A]

 सरकारी  भ्राता  में  रहने  वालों  को  इमारत  के  इंचार्ज  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  डिवीजनल

 अधिकारी  की  qa  अनुमति  बिना  कुछ  बढ़ाने  या  बदल  बदल  करने  की  शझ्रनुमति  नहीं  है  ।  डिवीजनल

 अधिकारी  ग्र नुम ति  देने  से  पहिले  सुनिश्चित  करता  है  कि  प्रस्तावित  बढ़ाने--बदल  बदल  करने  से

 की  किसी  उप-विधि  का  उल्लंघन  नहीं  इमारत  या  वास्तुकला  को  नुक्सान  नहीं

 ।
 अलीगंज  में  कुछ  क्वाटर  वालों  ने  पूर्वानुमति  लिए  बिना  ही  जाफंरियां  लगा  ली  थीं

 ।

 अतः
 उनसे  जाफरी  हटाने  को  कहा  गया  ।  फिर  बाद  में  उनसे  कहा  गया  है  कि  वे  डिवीजनल

 अधिकारी
 की

 भ्रनुमति  ले  लें  ।  डिवीज़नल  अधिकारी  को  कहा  गया  है  कि  वह  प्रत्येक  मामले  पर

 ता पूर्ण  विचार  करे
 ।

 अन्य  बस्तियों  में  ऐसे  रहने  वालों  के  खिलाफ  भी  कार्यवाही  की  जा  रही  है  जिन्होने

 नियमों  के  विरुद्ध  जाफरियां  लगा  ली  हैं  कुछ  ढांचा
 बदल  लिया  है

 ।
 भ्र ली गंज  कें  वासियों  के

 साथ
 कोई  भेदभाव  नहीं  किया  गया  है  ।

 ह  a I

 मूल  अंग्रेजी  में
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 महाराष्ट्र  में  एल्यूमिनियम  कारखाना

 1२३८.  श्री  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  ने  महाराष्ट्र  में  एल्यूमिनियम  का  एक  कारखाना  स्थापित  करने  का  निर्णय

 कर  लिया

 क्या  सरकार  ने  कारखाने  का  स्थान  निश्चित  कर  लिया  है  ;

 यदि  तो  इसका  ब्योरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्री  से  (7)  रत्नागिरी जिले  में  घरेलू

 के  पास  पोफली में  एक  एल्यूमिनियम  शेल्टर  स्थापित  करने  के  लिए  उद्योग  तथा  विनियमन

 REX  के  एक  फर्म  को  लाईसेन्स  दिया  गया  है  |

 जगत दाल  की  पटसन  औद्योगिक क्षेत्र  श्रमिकों  के  fad  मकान

 1२३९.  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती
 :

 zat  श्रावास  ate  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 अन्तर्गत  बने  कितने  मकान  बहुत  समय  से  खाली  पड़े  हैं  ;

 २४
 परगना  के  जगतदाल  के  पटसन  औद्योगिक  क्षेत्र  में  प्रौद्योगिक  श्रीवास  योजना  के

 क्या  इन  मकानों  के  किराये  उनकी  बस्ती के  कमरों  के  लिए  सामान्य  रूप  से  पटसन

 मज़दूरों  द्वारा  दिये  जाने  वाले  किराये  से  भ्रमित  है  ;  ak

 क्या  सरकार  का  विचार  किराया  दर  कम  करने  से  है
 ?

 श्रीवास  श्र  संभरण  मंत्री
 ब०  गोपाल  :  परिचय

 बंगाल  सरकार
 नें

 कहा  है  कि  जगतदाल  २४  में  पटसन  प्रौद्योगिक  क्षेत्र  में  इंडिया
 कौर  श्यामनगर

 में  उन्होंने  १,१३६  मकान  श्रमिक-सहायता  प्राप्त  प्रौद्योगिक  श्रीवास  योजना  के  अन्तर्गत
 बनाये

 थे

 जिनमे ंसे  २८  मकान भी  खाली  पड़े  थे  क्योंकि  सुपात्र  प्रौद्योगिक  मजदूरों  की  मकानों  की  मांग  थोड़ी

 थी  ।  इनमें  ७२  मकान  सुपात्र  मजदूरों  को  दे  दिये  गये  हैं  जिनमें  कभी  वे  न  नहीं  हैं
 ।

 (77)  मजदूरों  की  किराया  देने  की  क्षमता  को  ध्यान  में  रखकर  योजना  में  निर्धारित

 किये  गये  श्राथिक  सहायता  प्राप्त  किराये  से  कम  किराया  करने  के  प्रशन  पर  विचार  करना  पश्चिम

 बंगाल  सरकार  का  काम  है
 ।

 पंजाब  की  पहाड़ियों में  सड़कें

 1२४०.  श्रो हेम  राज
 :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पंजाब  सरकार  ने  पंजाब  की  पहाड़ियों  में  सड़कें  बनाने  के  लिए  तीसरी  पंच  वर्षीय

 योजना-काल  में  विशेष  धन  राशि  देनें  की  केन्द्रीय  सरकार  से  प्रार्थना  की  है  ;

 यदि
 तो

 उसने  कितना  धन  मांगा  है  केन्द्रीय  सरकार  ने  उसे  कितना  धन  दिया  है  ?

 योजना
 उपमंत्री  इया  ०नं०

 शौर
 पंजाब  राज्य  की  तीसरी  योजना

 में
 सड़कों

 के  लिए
 १२  करोड़

 रु०  की  व्यवस्था  की  गई  थी
 ।

 इसमें  राज्य  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  सड़क

 योजनाओं  के  लिए
 ३,  ४

 करोड़  रु०
 भी  सम्मिलित  हैं ह

 ।
 अब  पंजाब  सरकार  ने  पहाड़ी  क्षेत्रों  के

 लिए

 मूल  अंग्रेजी  मे



 स्थगन  प्रस्ताव  Ase २ चैत्र  १८८४

 व्यवस्था में  ३  .  ५  करोड़  रु०  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  किया  है  ।  इसमें  से
 १

 .  ५  करोड़ रु०  तो  राज्य  की

 योजना  में  समायोजना  जटाये  जायेंगे  दोष  २  करोड़  रु०  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  विशेष

 ऋण  मांगा  गया  है  ।  राज्य  सरकार  का  प्रस्ताव  कभी  योजना  आयोग  के  विचाराधीन  है

 लका

 स्थगन-प्रस्ताव

 उत्तर  कार  पहाड़ियों की  कथित  दुर्घटना  तथा  पाकिस्तानियों द्वारा  एक  भारतीय  का  कथित

 महोदय  :  श्री  श्री  श्री  गजराज सिंह  प्र  श्री  बलराज  सभी

 ने  १५  को  उत्तर  कछार  की  पहाड़ियों  में  नागा  विद्रोहियों  ढारा  कथित  गोली  चलाये  जाने  कौर

 एक  व्यक्ति  के  मर  जाने  तथा  लगभग  १९०  घरों  के  जलाये  जानें  के  सम्बन्ध  में  एक  स्थगन  प्रस्ताव  की

 सुचना  मिली  है  ।  उनका  कहना  है  कि  इस  बात  का  शझ्राघार  के  २३  मैच  १९६२ के  WH

 में  छपे  एक  वक्तव्य  पर  है  ।

 मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  नेहरू  )  2o,Re ArT BY WAY को

 दो  दिन  पूर्व  यह  सूचना  प्राप्त  हुई  थी  कि  मारंग  चूरी  जो  कि  शानसांग  से  १३  मील  दूर  है  एक  आकस्मिक

 भाग  में  जल  गया  ।  लगभग  छ  :  स्थानों  की  झोपडियां  जल  गयीं  ।  मेरे  विचार  में  झौंपड़ियां  जलाये

 जाने  का  संभावित  कारण  भ्रादिम  जातियों  की  परस्पर  ईर्षा  दिखाई  देती  है  ।  मामले  की  जांच  की

 जा  रही  है  ।  निकटवर्ती  स्थानों  में  प्लाट्न  चौकियां  खोली  गयी  है  ।  सरकार  इसके  सम्बन्ध  में

 जांच  करायेंगी  ।

 श्री  स०  मो ०  बुर्जों  माननीय  प्रधान  मंत्री  २०  १  मार्चे  की  बात  कर  रहे  हैं

 औरमैं
 ty

 मान  को
 बात  कर  रहा  हूं  जसा कि  नਂ  में  छपे  वक्तव्य  में  कहा  गया  है  |

 श्री  जवाहरलाल नहरू  :  भारत  सरकार  को  २०  को  २४  परगना  फके  जिलाधीश से  यह

 सुचना  मिली  थी  १५  at  को  लगभग  बजे  प्रातःकाल  कुछ  पाकिस्तानी  ग्रामवासियों  द्वारा  राष्ट्रीय

 स्वयं  सेवक  दल  के  एक  सदस्य  परितोष  कुमार  दास  को  करा मरी  सीमान्त  के  निकट  भारतीय  क्षेत्र  में

 घोटा  गया  तथा  उसे  उड़ा  छे  जाया  गया
 ।

 जिलाधीश  ने  बताया  है  कि  वह  प्रत्येक  प्रकार  से  सचेत  रहे

 wk  अन्यथा  स्थिति  बिल्कुल  शान्तिपूर्ण  है  ।

 बताया  गया  है  कि  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  ने  इस  दुर्घटना  के  सम्बन्ध  में  od  पाकिस्तान  से

 जोरदार  विरोध  किया  है
 ।

 gear  के  सविस्तार  ब्यौरे  की  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  से  प्रतीक्षा की  जा

 रही है
 ।

 परन्तु  जो  सूचना  भारत  सरकार  को  अरब  मिली  है  उस  से  मालूम  होता  है  कि  परितोष  कुमार

 दास  उस  समय  भारतीय  राज्य  क्षेत्र  के  अन्दर  ही  थे  जब  कि  उन  पर  कुछ  पाकिस्तान  के  ग्रामीणों  ने

 हमला  किया
 a

 se  aerate  पाकिस्तान राज्य  में  उड़ा  ले  गये  ।

 pat हेम  :  मेरा  निवेदन  है
 कि

 इस  घटना  का  कारण  इरादी  जाति  ईर्षा  नहीं  वरन  नागा

 विद्रोहियों का  श  है
 ।

 मुझे  इस  पर  बहुत  ही  है  कि  सरकार  के  पास  इस  बारे  में  कोई  सुचना
 नहीं  |

 महोदय
 :  जो  भी

 सूचना  उपलब्ध  थी  वह  सभा  के  समक्ष  रख  दी  गयी  है  ।  अरब  शौर  इस

 मामले  में  कुछ  कहने  सुनने  की
 अवश्यक

 नी
 ।
 यह  स्थगन  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  की

 भ्र
 अनुमति  नहीं eae

 Sn  $$. टन

 मूल  भ्र ग्रेजी  में



 ८८  सभा-पटल पर  रखे  गये  पत्र  झ  २३  १६६२

 दी  जा  सकती  |  यदि  प्रधान  मंत्री  जी  को  इस  दिशा  में  कुछ  कौर  सुचना  मिले
 तो  वह  कृपया  सभा

 पर

 रखने की  कृपा  करें

 arfrecaatia  लोक  महत्व  क  विषय  की  ्र  ध्यान  दिलाना

 कच्चे  पटसन  का  मलय

 1श्रध्यक्ष महोदय : विवरण महोदय  :  विवरण  सभा  पटल  रखा  जाये  ।

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  क०  च०  :
 में  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखता हूं  ।

 परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ५७]  ।

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 विभिन्न  वचनों  तथा  sfaatrat «  पर  सरकार  द्वारा  दी  गयी  कार्यवाही
 के  विवरण

 संसदीय  कार्य  मंत्री  सत्य  नारायण  :  में  दूसरी  लोक  सभा
 &

 विभिन्न  अधिवेशनों

 में  मंत्रियों  द्वारा  दिये  गये  विभिन्न  वचनों  तथा  पर  सरकार  द्वारा
 की  गयी

 कार्यवाही  के  बारे  में  निम्न  लिखित  विवरणों  की  एक  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 =

 मभ्रनूपूरक  विवरण  संख्या  १  १९६१

 (at)  भ्रनुपुरक  विवरण  संख्या
 ४

 चौदहवीं  RRL

 )  भ्रनुपूरक  विवरण  संख्या  ११  तेरहवीं  १९६१

 अनुपूरक  विवरण  संख्या  १२  बारहवां  RERO

 विवरण  संख्या  १५  ग्यारहवां  2ERO

 शभ्रनुपूरक  विवरण  प  रिया  २०  दसवां  PERO

 अनुपूरक  विवरण  संख्या  २०  नवां  १९५९

 अनु  पूरक  विवरण  संख्या  २७  सातवां  LENE

 परिशिष्ट  १,  are  संख्या  ५८  से  ६५]  ।

 पुनर्वास  उद्योग  निगम  लिमिटेड  कलकत्ता  राष्ट्रीय  न्यूज  faz  site  पेपर  मिल्ज  लिमिटेड  नेपानगर

 कौर  राष्ट्रीय  श्रौजार  लिमिटेड--जादवपुर  कलकत्ता  के  विधिक  प्रतिवेदन

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :
 मैं  निम्नलिखितों की  एक  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता

 समवाय  १९५६  को  धारा  Rich  की  उप-धारा  (१)  के

 अन्तर्गत  PER O—|EL
 के  पुनर्वास  उद्योग  निगम

 कलकत्ता

 के  वार्षिक  प्रतिवेदन  लेखापरीक्षित  लेखे  ax  उस  पर  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक
 की  टिप्पणियों  सहित  |

 उपरोक्त  निगम  के  कार्य  को  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 समवाय  १९५६  की  धारा  q8k-—F  की  उप-धारा  (१)  के
 के भ्रच्तगत  AT  PER o—ER  पं

 |  लिये
 राष्ट्रीय  न्यूजर्प्रिट  ate  पेपर  मिल्स

 ee

 मिज  wast  में



 शे  क्षेत्र  १६८८४  )  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  शर्ह

 नेपा  नगर  को  विधिक  प्रतिवेदन  लेखा  परीक्षित लेखे  उस  पर  नियंत्रक

 परीक्षक  की  टिप्पणियों सहित

 उपरोक्त  कम्पनी  के  कार्य  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 (  समवाय  ve  ५६  की  धारा  GP E-h HY GI-AT की  उप-धारा  (2)  के  भ्रस्तगंत

 १६६०-६१  के  लिये  राष्ट्रीय प्रोफ़सर  कलकत्ता के  वार्षिक

 प्रतिवेदन  लेखापरीक्षित  लेखे  उस  पर  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियों

 सहित

 उपरोक्त  कम्पनी  के  कार्य  को  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 में  रखी गई  ।  देखिये  टी ०  संख्या  Bx9/E2,  ३५८४/६२,  R¥0c /t  रख

 mate  होटल  हिन्दुस्तान  हाउसिंग  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम
 के

 वाधिक

 प्रतिवेदन

 श्रावास कौर  संभरण  मंत्री
 (Sto

 qo  गोपाल  रेड्डी )  :  में  निम्नलिखित पत्रों  की  एक

 एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 पन

 समवाय  १९४५६  की
 धारा  तक की

 उप-धारा  (१)

 के  भ्रन्तगंत ः  के  लिये  aaa  होटल्स  नई  के

 विधिक  प्रतिवेदन  लेखा  परीक्षक  लेखे  ax  उस  पर  नियंत्रक

 परीक्षक  की  टिप्पणियों सहित  ।

 उपयोगों  कम्पनी  के  कार्य  की  सरकार  दारा  समीक्षा  ।

 समवाय  a G4  की  धारा  Rt &—F  की  उप-धारा  (१)  के

 अंतगर्त  वर्ष  PEK O-|2  के  लिये  हिन्दुसतान  हाउसिंग  फैक्टरी  नई  दिल्ली

 के  वार्षिक  प्रतिवेदन  लेखापरीक्षक  लेखे  a  उस  पर  नियंत्रक  महालेखा

 की  टिप्पणियों सहित

 उपरोक्त  कम्पनी  के  काय॑  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 समवाय  २९४५६  की  धारा  &tk-F  की  उप-धारा  }  के

 अन्तगत वष
 TT  PEK 0-8  १  लिये  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  लिमिटेड  नई  दिल्ली

 के  alee  प्रतिवेदन  लेखापरीक्षित  लेखे  कौर  उस  पर  नियंत्रक महा  लेखापरीक्षक

 को  टिप्पणियों  सहित  ।

 उपरोक्त  निगम  के  कार्य  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 में  रखी  गई  ।  देखिये  एल०  टी
 ०  संख्या  ३५७९/६२,  34X50 /§2,  ३५८  १/६२]।

 चाय  FERN

 वाणिज्य  मंत्री
 :  मै  चाय  श्रधघिनियम  FEXR  की  धारा  ve  की  उप  धारा

 (3)  के  अन्तर्गत  दिनांक  १७
 १९६२  की  भ्र धि सुचना संख्या  जी  ०  एस०  प्यार  २०७  में  प्रकाशित

 चाय  १९६२  को  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता हूं  ।

 में  bid
 गई  ।  देखिये

 Gate  टं टी
 ०

 ie  सरा
 ३४८२/६२]  ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 ZEo  ब्लिट्ज  के  संवाददाता  श्री  To.  राघवन  द्वारा  २३  ERR

 क्षमा  याचना

 राज्य  सभा  से  चप् सदया

 सचिव :  में  राज्य  सभा  से  प्राप्त  निम्नलिखित  सन्देशों
 की

 सूचना  प्रस्तुत  करता  हूँ
 :

 कि  राज्य  सभा  ने  अपनी  १४  १९६२  की  बैठक  में  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन

 १९६२  को  पास  कर  दिया  है  ?

 कि
 राज्य

 सभा  अपनी
 २०  १६६२

 की
 बैठक

 में  लोक-सभा  द्वारा
 १४

 १९६२  को  पास  किये  गये  दमन  शर  प ्र  PERR  से

 बिना  किसी  संशोधन  के  स  मत  हो  गयी  है  |

 कि  राज्य  सभा ने  भ्र पनी  २०  PERR  की  बैठक  में  लोक-सभा द्वारा  १४

 १९६२  को  पास  किये गये  संविधान  १९६२ को

 भारत  के  संविधान के  अनुच्छेद  ३६८  के  उपबन्धों  के  अनुसार  बिना  किसी
 संशोधन

 के  पास  कर  दिया  है  ।

 ae  ne  ee  et  elt  म्विम्म

 हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  fy नाना शक

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में

 सचिव  :  में  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  विधेयक  १९६२, को
 राज्य

 सभा  द्वारा
 पारित

 किये  गये

 रूप  में  सभा  पटल  पर  रखता  हुं  ।
 er ad  ee

 प्राक्कलन  समिति

 एक  at  छप्पनवाँ  प्रति  bes  दि

 श्री  स०  च०  सामन्त  :  में  खान  इंधन  मंत्रालय  राष्ट्रीय खनिज  विकास

 निम  प्र रे वंदन  अर  के  बार  में  प्राक्कलन  नामित  की  एक  छप्पनवाँ

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 बिल
 के  सम्वाददाता  श्री  ए  माधवन  द्वारा  क्षेमा  याचना

 महोदय
 :

 मैं  सभा  को  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  २१  झ्रगस्त  PEER  को  मैने  सभा
 को

 बताया  था  कि  मैंने  ब्लिट्ज  के  श्री  wo  राघवन्  को  जारी  किया  गया  लोक  सभा  का  प्रैस

 गैलरी  are  शर  सेंट्रल  हाल  का  पास  रद्द  कर  दिया  था
 ।

 यह  निर्णय  हमने  के  मामले  के  सम्बन्ध

 में  लोकसभा द्वारा  नियुक्त
 की  गयी  विशेषाधिकार  समिति  केਂ  प्रतिवेदन  की  स्वीकृति  सम्बन्धी

 १९६१ के  निर्णय  के  अ्रनुसरण  के  रूप  में  किया  गया  था  ।

 अरब  मुझे  श्री  राघवन्  से  एक  क्षमा  याचना  पत्र  प्राप्त  हम्ना  है
 ।

 सभा  की  अनुमति  से  यह  क्षमा

 याचना  स्वीकार  की  जाती  है  उनको  प्रेस  गैलरी  कार्डे  तथा  केन्द्रीय
 हाल  के

 पास  पुनः  जारी

 ee
 कर  दिये  जायेंगे  ।

 ना  ह

 1  मृत  अंग्रेजी  में



 १८८४  सामान्य  श्राय-व्ययक-सामान्य  चर्चा  YR?

 सदस्यों  द्वारा  त्याग  पत्र

 गश्रध्यक्ष  महोदय
 :

 में  सदन  को  सूचित  करता  हूं  कि  निम्नलिखित  सदस्यों  ने  उनके  नामों  के  चरागे

 ar  गयी  तिथि  से  लोक  सभा  की  सदस्यता से  त्याग  पत्र  दे  दिया है  :

 १.  डा०  दे०  ना०  पथरी कर  मामले  १७  FER  ते

 २.  राजा  राम  २०  PERR  से

 ae ee

 सामान्य  प्राय-व्ययक--सामान्य  चर्चा-जारी

 परोक्ष  महोदय  :  अब  सामान्य  राय-व्यस्क  पर  चर्चा  जारी  श्री  इन्द्रजीत  लाल

 मल्होत्रा  अपना  भाषण  जारी  रख  सकते  हैं  |

 tat  इन्द्रजीत  लाल  मल्होत्रा  कौर  :  यह  आरोप  बिल्कुल  गलत  है  कि  जम्मू

 कौर  काश्मीर  में  चुनाव  निष्पक्ष  ढंग  से  नहीं  हुए  ।

 महोदय  पो ठा सोन

 मैं  यह  सन्देह  दूर  कर  देना  चाहता  हूं  कि  जम्मू  र  काश्मीर  में  हुए  चुनाव  उचित  एवं  निष्पक्ष

 ढ़ंग  से  संचालित  किय  गये  हैं  प्रौढ़  इस  शानदार  कार्य के  लिए  निर्वाचन  wea  बधाई  का  पात्र  है  ।

 मैं  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  जम्मू  को  काहनौर  से  मिलाने  वाली  पुरानी  मुगल  सड़क

 का  पुर्ननिर्माण  जम्मू  तथा  काश्मीर  घाटी  को  शेष  भारत  के  साथ  मिलाने  के  लिये  एक  वैकल्पिक  कड़ी

 सिद्ध  होगा
 ।

 यह  तो  आपको  पता  ही  है  कि  जम्प  कौर  काश्मीर  राज्य  श्रमिक  दृष्टि  से  बहुत  पिछड़ा

 हुमा है  |  । उस  राज्य  के  सहायता थे  अनुदानों  में  कोई  भी  जैसे  कि  तीसरे  वित्त  आयोग  द्वारा

 Fer  की  गयी  वहां  किये  जा  रहे  विकास  काय  के  लिये  अ्रत्यन्त  घातक  होगो  ।  मेरा  भ्रनुरोध  है  कि

 को  केन्द्र  से  मिलने  वाली  वित्तीय  सहायता  में  किसी  प्रकार  भी  कमी  नहीं  की  जानी  चाहिए  ।

 अन्त  में  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  मेरे  मन  में  वित्त  मन्त्री  महोदय  द्वारा  जो  प्राय-व्ययन  प्रस्तुत

 गया  है  वह  देश  को  श्रमिक  तौर  पर  ले  जाना  वाला  है  सब  को  उसका  सेन

 ही  चाहिए

 श्री  यासर  )  उपाध्यक्ष  जो  बजट  पेश  किया  गया  है  वह  घाटे  का  बजट

 भर  इस  पर  से  यह  स्पष्ट  है  कि  नई  लोक  सभा  के  सेशन  में  जो  नया  बजट  उसमें  नए  टैक्स

 लगाए  जायेंगे
 ।

 राज  टैक्सों  का  बोझा  बढ़ा  हुसना  है  कौर  नए  लगाए  जाने  वाले  टैक्सों  से  जनता

 स्थिति  बिगड़  जाएगी  इसमें  कोई  शंका  नहीं
 ।
 मैंने  गत  बजट  सेशन  के  समय  भी  बोलते  हुए  कहा  था

 fe
 हमारे  टैक्स  स्ट्रक्चर  को  बदलना  झ्रावश्यक  है  |  इन डाइरेक्ट  टैक्स  इतना  बढ़  गया  है  कि

 उसको  परिसीमा  हो  गयी  है  कौर  सामान्य  जनता  अघिक  इन डाइरेक्ट  टैक्सेशन  का  बोझा

 सहन  नहीं  कर  सकेगी  |
 इसलिए  मेरी  प्रार्थना  है

 कि
 टैक्स  के  बारे  में  पूरी  तरह  विचार  किया  जाए

 अगर  कोई  नया  टैक्स  लगाना  हो  तो  डाइरेक्ट  टैक्स  पर  बल  देना  चाहिए  ।

 हम  देखते  हैं  कि  हमारे  यहां  टैक्स  रिकवरी  का  काम  बहुत  ढीला  हो  रहा  है  ।  नगर  हम  इस  काम
 को

 जल्द  पूरा  करने  का  प्रयत्न  करें  तो  हमको  नया  टैक्स  लगाने  की  ऑ्रावश्यकता  ही  नहीं  होगी  ।

 टैक्स  रिकवरी का  काम  जल्द  होना  श्रावश्यक  है
 ।

 इस  तरफ  हमारी  सरकार  ने  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।

 एक  तो  इनकम  टैक्स  ऑफिसर्स  की  बहुत  कमी  है  इसका  परिणाम  यह  हो  रहा  है  कि  टैक्स  भ्र सेस मेंट

 मूल  अंग्रेजी  में

 2054  (Ai)
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 और  रिकवरी  पूरी  तरह  नहीं  होती  ae  इस  कारण  टैक्स  का  बहुत  नुकसान  होता  है
 ।

 इनकम  टेक्स

 झा फिस्स की  नियुक्त  करने  के  लिये  इनकम  टैक्स  आफिसर  प्रोमोशन  कमेटी है  कौर  इस
 कमेटी

 की

 मीटिंग  में  इस  बारे  में  निर्णय  लिए  गए  ।  लेकिन  वे  निर्णय  पुराने  प्रोसीज्योर  से  विरुद्ध  होने  के
 कारण

 at तक  इन  झ्राफिसर्स  की  नियुक्ति  नहीं  हो  पायी  ।  परिणाम  यह  है  कि  असेसमेंट  कौर  रिकवरी

 का  काम  सफर  हो  रहा  है  प्रौर  अफसरों  में  भी  सन्तोष  है  ।  तो  मेरी  वित्त  मन्त्री  महोदय  से  प्राथना

 है  कि  वे  हमारा  cafe  पर  विचार  करें  शर  इनकम  टैक्स  की  रिकवरी  पर  पूरा  ध्यान  देना  आवश्यक

 है
 ।  इस  प्रदान  पर  विचार  करके  जहां  इनकम  टैक्स

 की
 कमी  हो  उसको  पुरा  किया जाए

 जब
 ऐसे  अफसरों  को  नियुक्त  कर  दिया  जाएगा  तो  पता  चलेगा  कि  कितनी  ज्यादा  रिकवरी  होती

 है  ।  मेरा  विश्वास  है  कि  ऐसा  करने  से  करोड़ों  रुपए  की  भ्रमित  रिकवरी  होने  लगेगी  ।

 एक  बात  पर  ध्यान  देना  आवश्यक  है  ।  राज  हमारे  देश  में  फिजूलखर्ची  बहुत  हो  रही  है

 बड़े  बड़े  कल्चरल  प्रोग्राम्स  पर  बहुत  पैसा  as  किया  जाता  है  ।  सिविल  एक्सपेंडीचर
 भी

 बहुत  बढ़ा

 हुकमो  इसमें  कटौती  होना  आवश्यक  है
 ।

 नगर  हम  इकानामिक  प्वाइंट  श्राफ  व्यू  रख  कर  चलेंगे
 तो

 हम  को  नए  टैक्स  लगाने  की  श्रावव्यकता  भी  नहीं  रहेगी  ।

 बताया  गया
 कि

 ग्राम  चुनाव  समाप्त  हो  गए  श्र  उनमें  कांग्रेस  जीत  गयी  ।  इस  बारे  में  कहा

 जाता  है  कि  इससे  स्पष्ट  है  कि  कांग्रेस  फे  तत्वज्ञान की  जीत  हुई  है  ।  लेकिन  मैँ  कहना  चाहता  हूं  कि  कई

 प्रदेशों  में
 तो

 कांग्रेस  का  बल  बहुत  कम  हो  गया  है  ।  इससे  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  कांग्रेस  की  नीति  के

 बारे  में  सर्वत्र  सन्तोष  है  ।  प्रिया  कारोबार  चलाते  समय  हमको  इस  असन्तोष  को  ध्यान  में  रखना

 चाहिए
 ।

 देश  का  शासन  ठीक  चले  यह  ठीक  है  ।  मन्त्री  जी  ने  alt  बतलाया  कि  देश  का  शासन  ठीक  चलना

 चाहिए  ।
 करप्शन

 न  हो  यह
 भी

 ठीक  है
 ।  देश

 का  शासन  ठीक  प्रकार से  चले  इसके  लिये यह  मूलभूत

 आवश्यकता  है  कि  ate  लेवल  पर  शासन  अच्छा  होना  चाहिए  ।  देश  में  जो  भ्रष्टाचार बढ़  रहा  है

 उसका  मूल  कारण  यह  है
 कि

 हमने  लोअर  लेविल  पर  शासन  को  नहीं  सुधारा  है  ।  जब  तक  हम  लोअर

 लेविल
 पर

 शासन  को  नहीं  सुधारेंगे  तब
 तक

 ऊपर  का  शासन  भी  नहीं  सुधरेगा  |  इसलिए  जब  हम  लोअर

 लेविल
 पर

 शासन  को  ठीक  करने  के  लिए  कोई  ठोस  कदम  उठायेंगे  तभी  हमारा  ऊपर  का  शासन  ः

 चल  सकेगा
 ।

 तो  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  ate  अत्यधिक  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 बताया  गया  है
 कि

 नेशनल  इनकम  बढ़ी  है  ।  गत  वर्ष  भी  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  बताया  था  कि

 नल
 इनकम  बढ़ी  है

 ।
 लेकिन  वह  नेशनल  इनकम  कहां  गयी  इसका  पता  नहीं  ।  इस  साल  भी  नेशनल

 इनकम  बढ़ने  के  बारे  में  घोषणा
 की

 गयी  है  लेकिन  यही  राज
 भी

 है  कि  वह  नेशनल  इनकम  कहां

 चली  गयी
 |  गत

 साल  प्रधान  मन्त्री
 जी

 ने  नेशनल  इनकम  के  बारे  में  एक  नाइन  मैन  कमेटी  नियुक्त  की

 लेकिन  एक  वर्ष  हो  गया  पर  पता  नहीं  कि  इस  नाइन  मैन  कमेटी  ने  क्या  प्रगति  की  है  ।  यह  पता

 नहीं  कि  इसने  कुछ  विचार  किया  है  या  कौर  विचार  किया  है  तो  क्या  विचार  किया  है  शौर

 अपनी  रिपोर्ट  कब  तक  देगी
 ।

 तो  मेरी  मन्त्री
 जी

 से  प्रार्थना  है  कि  इस  बारे  में  कुछ  पता  लगाएं  ।

 मैंने  ऊपर  बताया
 कि

 फिजूलखर्ची  बहुत  बढ़  गयी  है
 ।

 इसके  साथ  ही  दुर्भाग्य  यह  है  कि
 डेवलपमेंट  कामों  जिन  पर  खर्च  करने  की  श्रावस्यकता  नहीं  करोड़ों  रुपया  खर्च  किया  जाता

 लेकिन  जिस  काम  पर  रुपया  खर्च  करने
 की

 खास  आवश्यकता  हैँ  उस  पर  रुपया  खर्च  नहीं  किया

 जाता
 |  इंस

 बारे  में  यह  बताना  आवश्यक  है  कि  ore  हमारे  देश  में  न्यूज प्रिंट  कौर  अन्य  कागज  की

 बहुत  कमी  है
 ।  प्रौढ़

 इसका  अनुभव  हम  रोज  कर  रहे  हैं  ।
 लोक  सभा  में  रोज  इस  पर  प्रदान  होते  हैं  कि
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 नेपा  मिल  की  स्थिति  कया  है  कौर  हम  कागज  की  कमी  को  जानते हैं  लेकिन  हमने  पेपर  के  ऊपर  रिसचें

 करने  के  लिए  सेंट्रल  पेपर  टैकनालाजीकल  इंस्टीट्यूट  की  स्थापना  पर  ध्यान  नहीं  दिया
 ।

 यह आवश्यक

 है  ।  कागज  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  इस  संस्था  की  स्थापना  की  अत्यन्त  आवश्यकता  है  ।  इस  पर

 ध्यान  दिया  जाए  |

 वित्त  मन्त्री  जी  ने  अ्रपने  भाषण  में  बताया  कि  बढ़ते  हुए  दामों  को  रोकने  का  प्रयत्न  किया

 है  शौर  उनको  रोका  है  |  लेकिन  मैं  यह  कहता  हुं  कि  ऐसा  कहना  बिल्कुल  गलत  है  क्योंकि  दाम  इतने

 बढ़  चुके  हैं  कि  उसके  चरागे  दाम  बढ़ना  मुश्किल  है  ।  इसलिये  वह  वहीं  रुक  गए  हैं  ।  लेकिन  इससे  काम

 नहीं  होगा  |  जब  हम  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  को  यशस्वी  करना  चाहते  उसको  यशस्वी  करना

 ग्रावश्यक  तो  यह  प्रमुख  प्रयत्न  करना  श्रावक  है  कि  जो  राज  बढ़ती  हुई  महंगाई  है  उसको कम

 किया  जाए  इस  सरकार  को  कुछ  ठोस  कदम  उठाना  चाहिए  |

 पिछड़े  हुए  इलाकों  के  डेवेलपमेंट  के  लिये  हमारी  घोषणा  रही  ।  इन  पांच  वर्षों  में  यह  अनुभव

 gar  कि  पिछड़े  हुए  इलाकों  को  नए  ae  छोटे  उद्योग  देना  आवश्यक  है  ।  डिसेंट्रलाइजेशन श्राफ

 स्ट्रीट
 की

 हमारी  घोषणा  रही  है
 ।

 लेकिन  इस  दृष्टि  से  जो  कदम  उठाने  आवश्यक  थे  वे  उठाए  नहीं  गए  |

 शर  परिणाम  यह  दिखायी  देता  है  कि  बम्बई  जैसे  बड़े  बड़े  शहरों  में  दिन  पर  दिन  बड़े  उद्योग  खोले  जा

 रहे  हैं  जहां  पर  लोगों  को  रहने  के  लिये  जगह  नहीं  है  कौर  पीने  के  लिये  पानी  तक  नहीं  है  ।  यह  सब

 होते  हुए  ऐसे  क्षेत्रों  में  उद्योग  बढ़  रहे  हैं
 ।

 इसलिये  मेरी  आपसे  प्रार्थना  है  कि  पिछड़े  हुए  इलाकों में  जैसे

 कि  हमारा  रत्नागिरि  जिला  नए  उद्योग  खोले  जाएं  ।  यहां  पिछले  पांच  वर्ष  में  कोई  उद्योग  नहीं  खोला

 गया  है  ।  कोई  छोटे  उद्योग  भी  यहां  खोलने  का  प्रयत्न  नहीं  किया  गया  है  ।  इसका  परिणाम  यह  है  कि

 हमारा  रत्नागिरि  जिला  भी  पिछड़ा  eat  इलाका  है  क्योंकि  वहां  कोई  उद्योग  नहीं  लगे  हैं  ।  तो

 मेरी  प्रार्थना  है  कि  जब  हम  पिछड़े  हुए  इलाकों  का  डेवेलपमेंट  करना  चाहते  हैं  तो  आवश्यक  है  कि  बड़े

 बड़े  बाहों  में  नए  उद्योग  कौर  न  खोले  जाएं  रूरल  श्र  बैकवडं  एरिया  में  नए

 उद्योग  खोलने  के  लिए  ठोस  कदम  उठाए  जाएं  बड़े  बड़े  में  नए  उद्योग

 खोलने  के  लिये  जो  लोगों  को  लाइसेंस  दिये  जाते  हैं  उनको  बन्द  किया  जाए  कौर  उद्योग  खोलने  वालों

 को  छोटे  भ्र  पिछड़े  हुए  इलाकों  में  नए  उद्योग  खोलने  के  लिए  कम्पैल  किया  जाए  ।  मेरी  प्रार्थना  है  कि

 इस  पर  विचार  किया  जाए  ।

 दो  वर्ष  पहले  फूड  एंड  एग्रीकल्चर  मिनिस्ट्री  ने  एक  इनएक्सेसिबिल  रियाज़  कमेटी  की

 स्थापना की  थी  ।  उसनें  भ्र पनी  रिपोर्ट भी  दे  दी  है  ।  लेकिन  उसके  बाद  से  इस  दिशा  में  कभी  तक  कोई

 कदम
 नहीं  उठाया  गया

 ।
 इस  कमेटी  ने  जो  भ्र पनी  रिपोर्ट  दी  है  उस  में  पिछड़े  हुए  इलाकों  के  डेवेलपमेंट

 के  लिये  कुछ  सुझाव  दिये  हूं  ।  लेकिन  राज  इस  रिपोर्ट  को  ara  दो  वर्ष  हो  गये  लेकिन  हम  को

 तक  पता  नहीं  कि  सरकार  नें  इस  बारे  में  क्या  कार्रवाई  की  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाये  उस

 की
 कौन

 सी
 सिफारिशें  मंजूर  की  गयी  हँ  ।

 विद्वेष  तौर  से  रत्नागिरि  जो  महाराष्ट्र  का  इलाका  है

 डेवलपमेंट  के  लिये  जो  इनएक्सेसिबिल  रियाज़  कमेटी  बनी  थी  उसने  क  रिपोर्ट  दे

 दी  लेकिन पता  नहीं  कि  इस  कमेटी  की  रिपोर्ट  के  बारे  में  सेंट्रल  गवर्नमेंट  की  कया  राय

 वह  इस  era
 की

 सहायता  के  लिये  कुछ  रुपया  देना  चाहती  है  या  नहीं  इस  का  पता  नहीं  ।  तो  मेरा

 यह  कहना  है  कि  हम  नई  नई  कमेटियां  नियुक्त  करते  हें  ।  उनकी  रिपोर्टे जाती  लेकिन
 उनकी  सिफारिशों

 का  इम्पलीमेंटेशन होना  चाहिये  वह  नहीं  होता  ।  हमें  विचार करना  चाहिये

 कि
 न्य  कोई  योजना  हाथ

 में
 लेने  से  पहले  रिपोर्ट  के  अनुसार  जो  जो  योजनायें  यशस्वी  होनी

 श्रावस्ती हें  उनको  यशस्वी  करने  की  सहायता  देने  का  प्रयत्न  करें  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  प्रार्थना  करूंगा

 कि
 इनएक्सेसिबिल  एरियाज  कमेटी  ने  जो  रिपोर्ट  दी  है  उस  पर  विचार  किया  जाय  कौर  उस  कमेटी
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 की  सिफारिशों  के  झ  सेंटर
 की

 कौर  से
 जो

 कुछ  अनुदान  देना  आवश्यक  उसके  देने
 के  बारे

 च
 में  विचार  किया  जाय  |

 दूसरी  महत्वपूर्ण  बात  जिसकी  कि  चर्चा  हो  चुकी  है  वह  सेंट्रल  गवर्नमेंट  एम्पलाइज

 स्टेट्स  गवर्नमेंट  एम्पलाइज  की  सीरीज  में  जो  डिस्पैरिटी  उस  को  दर  करना  चाहियें
 ।  उस

 विषय  में  यहां  सदन  में  भी  कई  बार  प्रदान  पूछें  जा  चुके  हैं  लेकिन  स्थिति  यह  है  कि  उस  भ्र समानता
 को

 दूर  करने  के  हेतु  कभी  तक  भारत  सरकार  द्वारा  कोई  सक्रिय  कदम  नहीं  उठाया  गया  है
 ।

 केन्द्रीय

 सरकार के  कर्मचारियों  a  राज्य  सरकारों  के  कर्मचारियों के  वेतनों  में
 जो

 वापस  में
 समानता

 है  वह  भ्र वांछनीय  है  कौर  उसे  दूर  करन  की  आवश्यकता  है  |  इस  डिस्पैरिटी  के  कारण  स्टेटस  में  काम

 करने  वाले  व्यक्तियों  को  बहुत  परेशानी  अनुभव  होती  उनमें  व्यापक  सन्तोष  फैला  ga  है

 जिसके  कि  कारण  काम  सफर  करता  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  बारे  में  भारत  सरकार  गम्भीर

 पूर्वक  विचार करे  ote  इस  डिस्पैरिटी को  दूर  करे  ।  यदि  इसको  दर  करने
 के

 लिये  राज्य  सरकारों

 को
 कुछ  अनुदान  देने  की  श्रावश्यकता  हो  तो  वह  भी  उनको  दिया  जाय  कौर  राज्य

 सरकारों
 के

 चारियों  के  वेतन  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  बराबर  लाये  जायें  ताकि  वहां  के
 कर्मचारियों

 की  कठिनाइयां दूर  उनमें  सन्तोष  पैदा  हो  कौर  वे  दिल  लगा  कर  प्रश्न  कर्त्तव्य  का  पालन  करें
 ।

 सेंट्रल  गवर्नमेंट  ऐम्पलाईज् की  डियरनेस  अलाउंस  की  मांग  बहुत  दिनों  से  चली  श्री  रही  है  कौर

 इसके  लिये  उन  के  द्वारा  हड़ताल  भी  की  जा  चुकी  है  ।  उनकी  इस  डियरनैस  अलाउंस  की  मांग  को

 सरकार  द्वारा  मंजूर  न  किये  जानें  के  कारण  उनमें  भारी  भ्र सन्तोष  है  मेरा  निवेदन  है  कि  भारत

 सरकार  उनकी  मांग  पर  जल्दी  से  जल्दी  विचार  करके  उसे  मंजूर  कर  ले
 ।

 हमें  अपने  देश  की  श्रमिक  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ae  अपनी  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना

 को  सफल  बनाने  के  लिये  राज  यह  जो  नौन  डेवलपमेंट  वर्क्स  पर  पैसा
 aa

 किया  जा  रहा  है  उसको

 खे  न  कर  के  हम  दरअसल  डेवलपमेंट  के  कामों  पर  पैसा  खर्च  करें  ।  जाहिर  है
 कि

 नौन  डेवलपमेंट

 ae
 ८र  जो  पैसा  खर्च  कर  रहे  हें  उससे  डेवलपमेंट  होने

 वाला
 नहीं  है  सनौर  वह  पैसा  हमारा  फिजूल

 खर्च  ga  वाला  है  ।  इसलिये  हमें  गैर  जरूरी  चीजों  पर  पैसा  नहीं  खच  करना  चाहिये  क्योंकि  ऐसा

 करके  ही  हम  डेवलपमेंट  वर्क्स  पर  जरूरी  धन  लगा  पायेंगे  कौर  अपनी  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना
 को

 सफल बना  सकेंगे  ।

 अपनी  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  को  सफल  बनाने  के  लिये  हमारे  लिये  यह  श्रावक  है  कि

 हम  देहातों  में  जा  कर  वहां  के  निवासियों  की  कठिनाइयों  को  दूर  करने  का  प्रयत्न  करें
 ।

 श्री ब् ०  च०  :
 इस  बात  से  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता  कि  देश  वे  औद्योगिक

 एवं  आर्थिक  जीवन  में  पर्याप्त  सुधार  gar  है  ।  हमारी  राष्ट्रीय  पाय  में  जो  वृद्धि  हुई  है  वह  एक  बहुत  ही

 महत्वपूर्ण चीज  है  ।  इससे  भी  अधिक  जो  महत्वपूर्ण  चीज  है  वह  प्रति  व्यक्ति  ore  श्र  उसमें  भी

 स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  समय  से  ५०  प्रतिशत वृद्धि  हुई  है  ।  कीमतों  के  बढ़ने  र  विकास  कार्यों  के

 स्वरूप  देश
 की  ७५

 से
 ८०

 जनसंख्या  को  भी  बहुत  लाभ  gar  है  ।  यदि  इस  दिशा  में

 किसी  वर्ग  को  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ा  है  तो  वह  है  मध्यम  वर्ग  के  लोग  ।  यह  मध्यम  ay

 हमारे  समाज  का  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  si  है  ।  इस  वर्ग  का  हमारे  राजनीतिक  जीवन  में  बड़ा  महत्वपूर्ण

 स्थान है  aaa  में  लोकमत  का  विनियमन  भी  यही  वर्ग  करता  है  ।  मेरा  यह  पूर्ण  विश्वास  है  कि  इस

 at  की
 उपेक्षा  करना  बहुत  ही  खतरनाक  परिणाम  ला  सकता  है  ।  इस  वर्ग  को  पहुंचाने  की

 सरकर  को  पुरी  कोशिश  करनी  चाहिये  ।
 a  ee  2  ननननवातातावाव

 मूल  sist  में
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 देश  में  अरब  तक  तीन  बड़े  झाम  चुनाव  हो  चुकें  हें  ।  मेरा  यह  मत  है  कि  ये  ate  उचित  एवं

 निष्पक्ष  ढंग  से  हुए  हैं  ।  परन्तु  मैं  यह  कहे  बिना  भी  नहीं  रह  सकता  कि  चुनाव  में  विरोधी  दलों  का

 रवैया  काफी  अनुचित रहा  है  ।  उन्होंने  सरकार  के  विरुद्ध  जिस  ढंग  से  प्रचार  किया  है  ag  लोकतंत्र

 के  स्वस्थ  विकास  श्र  प्रजातंत्रीय  परम्पराश्रों  के  निर्माण  राह  पर  बहुत  ही  घातक  सिद्ध  होगा  ।

 उन्होंने  प्रकार  की  गैर  जिम्मेदार  तथा  घृणास्पद
 झ्रालोचनायें

 की
 प्रौढ़  प्रादेशिक एवं  प्रान्तीय

 भावनाओं को  उभारा |  इसके  भ्र ति रिक्त  कराधान  को  लेकर  भी  कहीं  एक  तथ्यहीन  कौर  निराधार

 बातें ये  दल  कहते  रहे  हैं  ।  एक  दल  के  एक  जिम्मेदार  सदस्य  ने  अपनी  पार्टी  के  समाचार  पत्र  में  यह

 लिखा  कि  मूल्यों  की  वृद्धि  के  कारण  प्रत्येक  गांव
 को  ६५,०००  रुपये  तक  की  हानि  हो  रही  है

 ।  मुझे

 पढ़  कर  ः  दद्  ।  मैं  ने  गांव  वालों  को  भी  यह  बताया  था  कि  मूल्यों  में  वृद्धि  होने  से  उनको  लाभ

 होगा ॥

 उसी  महानुभाव  ने  यह  प्रचार  किया कि  १९४३  के  अनुपात से  राज  की  दरें  तिगुनी  हो  गयी

 हैं  पटसन  का  भाव  जोकि  १९४३ में  ¢€,  २०
 रु०  प्रतिमन  था  वह  बढ़  कर  ६०  रु०  प्रतिमन

 हो  जाना  चाहिये
 ।

 समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  जब  पाकिस्तान  में  जूट  का  भाव  २५  रु०  मन  है  तो  भारत

 में  ६०  रु०  किस  प्रकार  हो  सकता  है  ?

 इसी  प्रकार  यह  भी  प्रचार  किया  गया  कि  नलों  से  जमीन  कुछ  ही  दिनों  में  बंजर  हो  जायेगी

 उस  में  कुछ  भी  पेदा  नहीं  हो  सकेगा  ।

 यद्यपि  प्रत्येक  दल  ने  प्रगट  में  दाशमिक  प्रणाली  का  समर्थन  किया  किन्तु  चुनावों  में  यह  प्रचार

 किया  गया  कि  कांग्रेस  ने  ऐसा  पैसा  चलाया  है  जो  तत्काल  खो  जाता  है  ।

 इस  के  श्रे लावा  चुनावों  में  प्रांतीय ता  की  भावना  को  कौर  भी  भड़काया  गया  यह  कहा  गया  कि

 गन्ने  के  भाव  इस  कारण  स्थिर  किये  गये  कि  वह  उत्तर  प्रदेश  बिहार  में  होता  है  और  कपास  के

 भाव  इस  कारण  स्थिर  किये  गये  कि  वह  महाराष्ट्र  में  होता  है  तथापि  पटसन  के  भाव  की  कोई

 ध्यान  नहीं  दिया  गया  |

 यद्यपि  चुनावों  के  पहले  राष्ट्रीय  एकता  सम्मेलन  हुआ  था  शर  सभी  ने  इस  शभ्रान्दोलन  का

 स्वागत  किया  था  तथापि  बंगाल  के  चुनावों  में  आसाम  के  दंगों  कौर  बेरूबाड़ी  को  ले  कर  काफी  विषैला

 ware  किया  गया
 ।

 मेरे  विचार  से  विरोधी  पक्षों  को  इतना  अनुत्तरदायी रवैया  नहीं  अपनाना

 चाहिये  ।  क्योंकि  ऐसे  कार्यों  से  लोकतंत्र  पर  आघात  होगा  ।

 सभा  को  तीसरे  वित्त  आयोग  के  प्रतिवेदन  की  चर्चा  करने  का  अवसर  दिया  जाना  चाहिये  ।

 उस  की  कुछ  सिफारिशें  पिछड़ेपन  को  प्रात्साहन  देती  हैं  जो  ठीक  नहीं  हैं  ।  आयोग  को  विकसित  राज्यों

 की  आवश्यकताओं पर  अधिक  ध्यान  देना  चाहिये  था  ।  जिनकी  कुछ  कठिनाइयां हों  ।

 दारणार्थी  भ्र भी  भी  विभाजित  बंगाल  पर  भार  बने  हुए  हैं  ।  जिससे  उस  राज्य  की  बर्थ-व्यवस्था

 को  बहुत  नुकसान  पहुंचा  है
 ।

 विभाजन  से  वहां  के  सहकारिता  आन्दोलन  को  बहुत  नुकसान न्  है  ।

 राज्य  को  अपनी  विशिष्ट  समस्याओं  के  हल  के  लिये  वित्तीय  सहायता  दी  जानी  चाहिये  ।

 श्री  गजराज सिंह  )
 :  उपाध्यक्ष भंग  होने  वाली  ष्  में  यह  आशा

 नहीं  की  जा  सकती  थी  कि  वित्त  मंत्री  महोदय  अपनी  नई  कर  नीति  का  कोई  aa  लेकिन  बजट

 भाषण  से  यह  स्पष्ट  है  कि  वह  नई  पस  के  समक्ष
 जब

 श्रपना  बजट  पेदा  करेंगे  तो  नये  करों  का  कोई

 ढांचा  अन्यथा जो जो  ६३
 करोड़  रु०  का  घाटा  वे  बजट  भाषण  में  पेश  कर  रहे  हैं  वह  किसी

 प्रकार  पूरा  नहीं  हो  सकता
 ।

 यह  नई  संसद्  का  काम  है  कि  जो  नये  टैक्स  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  लगाना

 चाहते  हैं  हिन्दुस्तान की  जनतां  उनके  बारे  में  वह  अपनी  राय  प्रकट  करे  ।  मैं  अपने  को  सीमित
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 asters

 रखना  चाहता  हूं  पिछले  साल  की  श्रमिक  समीक्षा  के  जोकि  पिछला  बजट  पेश  होने  से
 लेकर

 अब  तक  देश  की  हालत  रही  है  a  उन  तरीकों  पर  जिनसे  उसे  सुधारा  जा  यदि  वित्त  मंत्री

 महोदय  की  सरकार  उस  दिशा  में  भ्रपने  को  झुकाती
 |

 रसोई की  बात  है  कि  पिछले  बजट  से  ले  कर  राज  तक  हिन्दुस्तान  की  हालत  में  प्रगति
 की

 are  कोई  परिवर्तन  नहीं  ga  है  ।  बैसे  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  बजट  भाषण  में  यह  कहा  है  कि  विभिन्न

 wa  की  पैदावार  बढ़ी  है  कौर  उसी  के  साथ  साथ  उन  की  कीमतों  में  स्थिरता  ae  है
 ।

 लेकिन  स्थिरता

 के  क्या  माने  यह  हम  को  जरा  सोचना  पड़ेगा  ।  ऐसा  लगता  है  कि  वित्त  मंत्री  महोदय
 उनकी

 सरकार  तथा  सारा  पढ़ा  लिखा  वर्ग  यही  सोचता  है  कि  स्थिरता  फे  माने  होते  हें  कि
 जो

 खेती  को

 पैदावार  करनें  वाला  किसान है  उसे  उसकी  पैदावार  का  उचित  मूल्य
 न

 मिले
 ।
 कौर  नगर  स्थिरता

 के  माने  यही  लिये  जाते  तो  मैं  कहुंगा  कि  यह  एक  प्रतिक्रियावादी कदम

 वादी  कदम  की  तरफ  भारत  की  जनता  का  जितना  ofat  ध्यान  जाय  उतना  ही  weal

 न
 के  हित  में  कौर  कम  से  कम  उन  ७०  फीਂ  सदी  किसानों  के  हित  में  जो  इस  देश  की  रीढ

 की  हड्डी हैं  अक्सर  यह  कह  दिया  जाता  है  कि  चूंकि  अन्न  की  कीमतें  श्री  नहीं  बढ़  रही
 इसलिये

 हम  उनकी  कीमतों में  स्थिरता  ले  आये  इस  तरह  से  हिन्दुस्तान  को  इस  से  लाभ  हो  रहा >

 है
 ।

 लेकिन  इस  विचार  में  कुछ  परिवर्तन  करने  को  जरूरत  है
 ।  सरकार

 कोई  ऐसे
 भी  ि

 श्रीनाथ हैं  जिनसे  जिस
 कारखाने  में  पैदावार  करने

 वाले  लोगों  के  लिये  निश्चय  किया  गया  है
 किं

 जिस  मूल्य
 कोई

 चोज  कारखाने  में  बनती  है  उससे  कम  दाम  पर  बेचने  पर  उस  को  बाध्य  नहीं  किया  जायेगा  उसी

 तरह  किसानों  की  पैदावार  के  लिये  नियम  बनाये  इस  तरह  का  सिद्धान्त  प्रतिपादित  किया

 जिससे  कि  जिस  कीमत  पर  किसान  की  पैदावार  घर  में  पड़ती  है  उससे  कम  पर  बेचने  के  लिये

 उसे  बाध्य
 न

 किया,जाय
 ?

 मुझे  खेद  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  सरकार  की  नीति  इसमें  पूर्ण  रूप  से

 सफल  रही  है  ।  सरकार  के  पास  कोई  wins  नहीं  हैं  जिनसे वह  बतला  सके  कि  आखिर किसान  को

 पैदावार  का  मूल्य  उसके  घर  में  क्या  पड़ता  है  ।  कौर  जब  इस  सम्बन्ध  में  बार  बार  इस  सदन  में  मांग

 की  गई  कि  सरकार  की  तरफ  से  एक  कमेटी  का  निर्माण  होना  चाहिये  जो  इस  बात  की  जांच  पड़ताल

 करे
 कि  कृषिजन्य  पैदावार  का  मूल्य  किसान  के  घर  में  क्या  पड़ता  है  तब  सरकार  ने  उसे  बुरी  तरह

 ठुकरा  feat  मुझे  आशंका  है
 कि

 मंत्रिमंडल  में  इस  बारे  में  मतभेद  है  ।  जब  कृषि  मंत्री

 महोदय  कह  दिया  करते  हैं
 कि

 वे  इस  तरह  की  कमेटी  के  गठन  पर  विचार  कर  रहे  हैं  तो  या
 तो

 योजना

 आयोग  या  वित्त  मंत्री  महोदय  खुद  इस  तरह
 की

 कमेटी  बनाने  के  पक्ष  में  नहीं
 जैसे

 कि

 समाचारपत्रों .  में  ate  जिसका  कोई  प्रतिवाद  वित्त  मंत्री  महोदय  की  तरफ  से  या  योजना

 आयोग
 की

 तरफ  से  नहीं  किया  गया  शायद  वे  सोचते  हैं  कि  यदि  इस  तरह  की  कमेटी  कोई  बना

 दी  गई  उस  कमेटी  में  यदि  रिपोर्ट  दे  दी  कि  कृषिजन्य  पैदावार  की  कम  से  कम  कीमत  क्या

 किसान  के  घर  में  ag  कितने  मूल्य  की  पड़ेगी  इस  की  हो  तो  भारत  के  किसानों

 की  तरफ  से  लगातार  सरकार  के  ऊपर  इस  तरह  का  दबाव  पड़ेगा  जिसे  वह  रोक  नहीं  सकेगी  श्र

 किसानों  को  उसे  ज्यादा  मूल्य  देना  पड़ेगा  ।
 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  चूंकि  किसानों  की  तरफ  से  आशंका

 हो  सकती  है  कि  किसान  अपनी  मांग  को  पुरी  कराने  के  लिये  इस  तरह  की  कमेटी  की  फाइंडिंग्स
 उसके

 निर्णयों  का  उपयोग  कर  सकते  इसलिये  इस  तरह  की  कमेटी  का  निर्माण
 न

 यह
 बात  नहीं  है  ।

 इसलिये  जब  मूल्य  की  स्थिरता  की  बात  कही  जाती  है  तो  पहले  तो  मैं  इस  सम्बन्ध  में  यह
 कहना

 चाहूंगा  कि  सरकार
 इस  बात

 पर  गम्भीर  रता पु बंक  विचार  करे  कि  जिस  तरह  कारखाने  द्वारा
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 पैदा  की  हुई  के  लिये  उन  की  तरफ  से  टैरिफ  कमिशन  बना  करा  जो  इस  बात  को  देखता

 है  कि  किसी  चीज  की  पैदावार की  कीमत के  मुताबिक  उस  का  क्या  मुल्य  होना  चाहिये  कारखाने

 में  बनी  चीज  का  मूल्य  उसके  बनने  की  कास्ट  के  मुताबिक  तय  किया  जाता  उसी  तरह  से  यह

 नियम  कृषिजन्य  पदार्थों  की  पैदावार  के  ऊपर  भी  लागू  किया  जाना  चाहिये  पुरी  तरह  से  ।  उसके

 लिये  एक  कमेटी  बननी  चाहिये  जो  यह  देखे  कि  गन्ना  दूसरी  खोजें  जो  हैं

 जिनको  किसान पदा  करता  उन  को  किसी  खास  फसल  पर  किसान  को  क्या  करना

 कौर  उस  के  बाद  किसान  को  अपनी  जिन्दगी  का  खर्चे  पुरा  करने  के  लिये  कम  से  कम  कितनी  कीमत

 मिलनी  उसके  बाद  उनका  दाम  वह  निश्चित करे  ।  कमेटी  के  उस  निश्चय  को  लागू

 किया  जाना  चाहिये  उस  से  कम  उस  फसल  की  परिवार  की  कीमत  कृषिजन्य  पदार्थों  केਂ

 सम्बन्ध  में  किसान  को  न  मिले  ।

 भी  पिछले  दिनों  कृषि  मंत्री  महोदय  ने  एलान  किया  कि  इस  फसल  का  जो  बीच  के  किस्म

 गेहूं  है  उस  को  १३  रु०  मन  पर  खरीदने  के  लिये  सरकार  तैयार  रहेगी  ।  कोई  १३  रु०

 मन र गे
 कम  भाव  देगा  तो  सरकार  उसे  नहीं  देने  देगी  ।  इस  व्यापारी  को  उसी  बीच  केਂ  गेहूं

 fed  २०  या  Re  Bo  सक  लेकिन  जब  वह  गेहूं  किसान  के  घर  में  श्री  जायेगा  तो  सरकार

 उसे  १३  रु०  मन  खरीदने  के  लिये  तैयार  रहेगी  ।  मैं  सरकार  से  पू  छना  चाहूंगा  कि  जब  वह  पिछली

 meat  की
 ग्रामीण  समीक्षा  करने  बैठती  है  तो  उसके  पास  क्या  होता  है  कीमत  तय  करने

 की
 ।  उसके

 पास  १३  रु०  मन  कीमत  तय  करने  का  झ्राधार  क्या  है  ।  किस  तरह  पता  लगा  कि

 किसान
 के

 लिये  १३  रू०
 मन  कीमत  रेम्यूनरेटिव  होगी  ?

 उसने  जितना  oat  किया  है  उतना

 उसे  मिल  जायेगा  या
 जब  यह  बात  है  तो  मैं  समझता  हूं  कि  सरकार  यह  कहने  में

 असमर्थ है  कि  उसके  पास  कोई  are  है  ।  इसलिये  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  कृषिजन्य  पैदावार  का

 दाम  तय  करने  के  लिये  सरकार  की  तरफ  से  कमेटी  बिठाई  जानी  चाहिये  ।  कोई  कमिशन  या

 कमेटी  बनाई  जानी  चाहिये  जो  यह  देखे  कि  किसी  खास  फसल  पर  किसी  खास  पैदावार  को  पैदा

 करने  में  किसान
 ने  कितना  खर्च  किया  कम  से  कम  किसान  का  कितना  वच  होता

 उचित  मूल्य  किसान  को  मिले  तब  उसका  खर्चे  चल  सकता है  ।  वरना  यह  माना  जायेगा

 कि  श्राप  किसान  के  साथ  पक्षपात  करते  हैं  ।  श्राप  कारखानों  में  चीजें  पैदा  करने  वालों  को  विशेष

 देना  चाहते  हैं  ।  पिछले  दिनों  टैरिफ  कमीशन  ने  रिपोर्ट  दी  कि  सीमेंट  को  पैदा  करने  की

 कीमत बढ़  गयी  है  इसलिए  इसकी  कीमत  को  बढ़ा  देना  चाहिए  कौर  सरकार  ने  उसकी  कीमत  को

 बढ़ा  दिया
 ।

 जब  यह  नियम  ८  किया  जाता  है  कारखानों  की  पैदावार  पर  तो  यह  नियम  किसान
 की

 पैदावार  पर  क्यों  नहीं  लागू  किया  जाता  जो  हिन्दुस्तान  की  योजनाश्रों  को  सफल  बनाने  में

 बहुत  बड़ा  हिस्सा  रखते  हैं  कौर  जिनकी  आबादी  ७०  प्रतिशत  जो  देश  के  उत्पादन  का  सब  से

 बड़ा  हिस्सा  पैदा  करते  हैं  कौर  जिनकेਂ  सहयोग  के  बिना  कोई  योजना  सफल  नहीं  हो  सकती  कौर
 न

 देश
 आगे

 बढ़  सकता  है  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  सरकार  को  इस  बात  पर  गम्भीरतापूर्वक

 विवार  करना  चाहिए  कि  किसान  संतुष्ट  रहे  कौर  उसे  भ्र पनी  पैदा  की  हुई  चीजों  का  उचित  मूल्य

 मिल  सके
 ।

 यह  उचित  मूल्य  निर्धारित  करने  के  लिए  यह  जानने  के  लिए  कि  किसान  का  एक

 चीज  पेदा  करने  में  कम  से  कम  कितना  खर्चा  पड़ता  सरकार  को  एक  कमेटी  बनानी  चाहिए  जो

 कि  यह  ते  करे  कि  द्रमुक  चीज़  को  पैदा  करने  में  किसान  को  कितना  खर्चा  करना  पड़ा  झर  उसको

 अपने
 घर

 का  खर्चा  चला  सकने  के  लिए  कितनी  किसी  मिलनी  चाहिए  ।
 यह  कमेटी  साल

 ब
 साल

 इस
 प्रकार  की  रिपो  दे  जिसके  आधार  पर  सरकार  अपनी  नीति  घोषित  करे  ।  मैं  समझता हूं  कि

 सरकार  भी  इसी  निश्चय  पर  पहुंचेगी  कि  किसान  को  दशा  सुधारने  के  लिए  इस  प्रकार

 की

 कमेटी
 नियुक्त  करना  भ्राववयक है  |
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 दूसरी  बात
 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  वित्त  मंत्री  महोदय ने  कहा  है  किं

 लोगों
 की  दशा

 दिनों  दिन  सुधर  रही  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  जानने  के  लिए  उनके  पास  क्या  नियम  हैं
 ।

 क्या  उनके  पास  कोई  आधार  है  जिससे  वह  यह  जांच  करते  हैं  दशा  सुधर  रही  है
 ।

 मैँ  कहना

 चाहूंगा  कि  खेती  के  अलावा  अरन्य  धन्धा  करने  वालों  के  लिए  यह  नियम  लागू  है  कि
 जब

 तक  उनकी

 आमदनी  ३००  रुपये  मासिक  न  हो  तब  तक  उनको  सरकार  को  कोई  सीधा  कर  नहीं  देना

 पड़ता  |  अपनी  भ्रावश्यकताओओं  की  चीज़ों  पर  जैसे  चाय  पर  या  चीनी  पर  या  कपड़े  पर  उनको

 अप्रत्यक्ष  कर  देना  पड़ता  है  जो  कि  हर  एक  को  देना  पड़ता  है  जो  कि  इन  चीजों  का  प्रयोग करता

 है  ।  लेकिन  किसान  के  अलावा  रोक  लोगों  को  चाहे  वे  नौकर  हैं  या  व्यवसायी  हैं  या  पालियामेंट

 के  मेम्बर  हैं  या  मंत्रिगण  उस  समय  तक  सरकार  को  कोई  प्रत्यक्ष  कर  नहीं  देना  पड़ता  जब  तक

 कि  उनकी  आमदनी  ३००  रुपये  मासिक  न  हो  ।  मैं  पूछना  चाहता  हुं  कि  किसान  पर  यह  नियम

 कयों  लागू  नहीं  किया  जाता  ।  वह  भी  तो  खेती  करता  है  ।  उसकी  भी  जब  अपनी खेती  से  ३००

 रुपये  मासिक  भ्रामरी  हो  तो  उस  पर  प्रत्यक्ष  कर  लिया  जाये  ।  लेकिन उससे  श्राप  इस  से  कम  आमदनी

 होने पर  भी  मालगुजारी  ate  लगान  वसूल  करते  हैं
 ।

 क्या  यह  उसके  प्रति  पक्षपात  नहीं  है
 ।

 ऐसा  करके  श्राप  देश  की  जनता  के  दो  वर्गों  में  तरीका  पैदा  करे  रहे  हैं  ।

 दूसरी  बात  मैँ  यहं  कहना  चाहता  हूं  कि  प्यार  सरकार  श्र  कुछ  नहीं  कर  सकती  तो  कम  से
 कम

 जो  भ्र लाभकर  जोतें  हैं  उनका  लगान  माफ  कर  दिया  जाये
 ।

 सरकार  की  यह  रिपोर्ट  है  कि
 जिन

 जोतों
 की

 सीमा  साढ़े  ६  एकड़  है  उनसे  किसान  को  कोई  मुनाफा  नहीं  होता  ।  जहां  सिचाई  को

 विशेष  सुविधाएं  नहीं  तौर
 न

 जहां  बहुत  सूखा  है  ऐसी  बीच  की  जमीन  के  साढ़े
 ६

 एकड़  के  जोतों

 से  किसान  को  कोई  लाभ  नहीं  होता  ।  भ्र ौर  रिपोर्ट  से  यह  साफ  है  कि  जिनकी  जोत  साढ़े  ६  एकड़

 या इस  से  कम  है  उन  किसानों  की  संख्या  १००  में  ८६  है  जब  कि  जो  १२५  करोड़  रुपया

 किसानों  से  लगान  वसूल  करती  है  उसका  ५०  प्रतिशत  इन  ८६  प्रतिशत  किसानों  से  वसूल

 किया  जाता  मैं  सरकार  से  कहना  चाहूंगा  किं  जब  नया  बजट  पेश  किया  जाये  तो  सरकार

 इस  पर  विचार  करे  कि  क्या  कोई  ऐसा  तरीका  नहीं  हो  सकता  जिससे  जो  अलाभकर  जोतें  हैं  उनका

 लगान  माफ  कर  दिया  जाये  ।  यह  लगान  माफ  करके  उनमें  यह  fara  पैदा  किया  जाना  चाहिए

 कि  वे  भी  इस  देना  कें  नागरिक  इस  देश  में  उनका  भी  कुछ  हिस्सा  है  कौर  इस  देना  की  पंचवर्षीय

 योजनाश्रों  का  लाभ॑  उनको  भी  मिलना  चाहिए  ate  उनको  भी  दूसरों  के  बराबर  wy  ।

 समाजवाद  के  कुछ  मानी  नहीं  होते  जब  तक
 कि

 इस  देश  के  कुछ  वर्ग  पिछड़े  हैं  ्र  उनके  पास

 बच्चों  को  खिलाने  को  अन्न
 न  रहने  को

 मकान  aes
 न

 पहनने  को  कपड़ा
 न

 अपने  बच्चों  को  दिक्षा  दिलाने  कीं  क्षमता  न  हो  ate  अपने  बीवी  बच्चों  की  चिकित्सा  कराने  के

 साधन  न  हों  ।  मैं  समझता  हूं  कि  जब  तक  इस  प्रकार
 का  कदम  नहीं  उठाया  जायेगा  जिससे

 इन  ८६  प्रतिश्त  किसानों  का  जीवन  सुधर  सके  तब  तक  उनके  लिए  हिन्दुस्तान  की  पंचर्षीय

 योजनाओं  का  कोई  मतलब  नहीं  होगा  ।

 तीसरी  बात  मैं  बेकारी  की  समस्या  के  सिलसिले  में  कहना  चाहता हूं  ।  प्राचीन  समीक्षा  में

 बेकारी  की
 भी

 कुछ  चर्चा  की  गयी  है
 ।

 हम  मानते हैं  कि  जो  आंकड़े  प्रस्तुत  किये  गये  हैं  वे  कोई

 विश्वसनीय  ५  नहीं  हैं  वह  कोई  आंकड़े  नहीं हैं  ।  वह  ऐसे  आंकड़े नहीं  हैं  जिनके
 arene  पर  किसी  खास  नतीजे  पर  पहुंचा  जा  सके  ।  जब  सरकार  स्वयं  यह  मानती  है  कि  उसके

 ग्रां कड़े  विश्वसनीय  नहीं  हैं  तो  मेरे  जैसा  व्यक्ति  उनके  आधार  पर  किसी  नतीजे  पर  नहीं  पहुंच  सकता
 |

 लेकिन एक  बात  स्पष्ट  सामने  भराती  है
 भर

 वह  यह
 कि

 सरकार  की  तरफ  से  जो  योजनाएं  चालू
 की  जा  रही

 जो  काम  चालू  किये  जा  रहे  उनके  द्वारा  बेकारी
 की

 समस्या  का  हल  नहीं  होਂ
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 सरकता  |  सरकार की  योजनायें  में  मूलभूत  परिवर्तनों
 की

 आवश्यकता  है  ताकि  हम  इस  समस्या  को

 हल  कर  सकें  ।  श्र  मेरे  दिमाग  में  यह  स्पष्ट  है  कि  यह  समस्या  तब  तक  हल  नहीं  हो  सकती

 जब  तक  कि  हम  छोटे  छोटे  उद्योगों  के  ऊपर  बल  नहीं  देंगे  जिन  में  मशीन  का  बहुत  अधिक  प्रयोग

 भ  हो  श्र  प्रयोग  हो  तो  छोटी  मशीनों  का  प्रयोग  बिजली  वगैरह  का  प्रयोग न  हो

 भी  तो  छोटे  पैमाने  पर  हो  ।  यदि  ऐसा  परिवर्तन  योजनाओं  में  किया  जाये  तो  कम  से  कम  पूंजी

 लगाकर  अधिक  से  भ्रमित  लोगों  को  काम  दिया  जा  सकता  है  ।  way  हिसाब  लगाया  गया  है  फि

 हिन्दुस्तान  की  जो  योजनाएं  हैं  उन  में  १४  या  १५  हजार  रुपये  की  पूंजी  लगाने  पर  एक  आदमी

 को  काम  मिल  सकता  है  ।  जरगर  छोटे  जैसा  कि  में  ने  प्रारम्भ  किये  जायें  तो  एक  हजार

 या
 ८००

 रुपये  की  पूंजी  लगाकर  श्राप  एक  आदमी  को  काम  दे  सकते  हैं
 ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार

 इस  पर  गम्भीरतापूर्वक विचार  करे  ।  यदि  सरकार  इस  प्रकार  कार्य  करे  श्र  भ्र पनी  योजना  की

 दृष्टि  में  परिवर्तन  करके  art  तो  जितनी  पूंजी  भ्र भी  लगी  है  उसमें  १५  या  दस  गुने  अधिक

 लोगों  को  ara  मिल  सकता  है  ।  यदि  हम  अपनी  योजनाओं  की  दृष्टि  में  परिवर्तन  करके

 अधिक से  अधिक  लोगों  को  काम  दे  सकें  तो  इस  बेकारी  की  बहुत  बड़ी  समस्या  को  शभ्रासानी  से

 हल  किया  जा  सकता  है  ।

 लेकिन  भ्रफसोस  की  बात  है  कि  जब  हम  छोटे  उद्योगों  की  बात  कहते  हैं  तो  उसके  लिये जो  कच्चे

 माल  की  व्यवस्था  होनी  चाहिये  we  उसके  लिये  सरकार  कीं  तरफ  से  जो  गारंटी  होनी  चाहिये  वह

 नहीं  होती  |  प्रदान  के  घंटे  में  प्रश्न  उठा  सीमेंट  को  इधर  से  उधर  लाने  ले  जाने  का  ।  बार

 बार  उठता  रहता  जो  माल  कोयला  है  उसको  एक  जगह  से  दूसरी  जगह  ले

 जाने  के  लिये  सरकार  के  पास  पूरे  वैगन  नहीं हैं  ।  कभी  उद्योग  मंत्री  महोदय  ने  get  के  घंटे  में

 बताया  कि  दो  साल  पहले  जो  सीमेंट  का  लक्ष्य  था  वह  कम  कर  दिया  गया  था  क्योंकि  प्रायोजकों

 को  उस  यह  लगा  था
 कि

 सीमेंट  का  उत्पादन  इतना हो  जायेगा  जितने  की  जरूरत  नहीं  है  ।

 लेकिन  बाद  में  देखा  गया
 कि  उत्पादन  झ्रावश्यकता

 से  कम  है
 ।

 पता  नहीं  किं
 किस  तरह  से

 स्तान  की  सरकार के  अपोजिट  अपनी  योजनायें  बनाते  किस  प्रकार  वे  अपने  लक्ष्यों

 को  निर्धारित करते  हैं  कि  दो  साल  में  वे  लक्ष्य  बदल  जाते  हैं  प्रौढ़  जिसकी  उनके  अनुसार  जरूरत

 नहीं  थी  उसकी  जरूरत  पड़  जाती  है  ।  तो  मैं  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  यदि  हमको  छोटे  उद्योगों  को

 बढ़ावा
 देना  है  जिससे  बेकारी  की  समस्या  पूरी  तरह  हल  हो  तो  उसके

 लिये  यह  बहुत  ही

 आवश्यक है  कि  जो  कच्चा  माल  जैसे  कोयला  भ्र  लोहा  शादी  उसको  एक  जगह  से  दूसरी  जगह

 लाने  ले  जाने
 की

 व्यवस्था  भ्रच्छी  होनी  चाहिये  ।  इन  चीजों  की  दिक्कत  शायद  इसी  लिये पड़  जाती

 है  कि  सरकार  इस  चीज  की  तरफ  जागरूक  नहीं  है  ।  इस  दिशा  में  सरकार  पूरी  तरह  जागरूक

 होती  तो  पिछले दो  साल  से  लगातार  यह  ऊधम  न  खड़ा  होता  कि  मुगल  सारय  से  ऊपर  कोयले  के

 जितने
 व

 गन  जाने  चाहिये  उतने  नहीं  जा  रहे  हैं  ae  इसलिये  उद्योगों  को  कठिनाई  का  सामना  करना

 पड़  रहा  है
 ।

 मैं  देखता  हूं  कि  इस  दिशा में  सरकार  की
 ae

 से  कोई  इन्तिज़ाम  नहीं  होता  ।  बार

 बार  सदन
 में

 यह  श्रीनिवासन  दिया  जाता  है  कि  इन्तिज़ाम  हो  जायेगा  लेकिन  यह  इन्तिज़ाम  नहीं

 हो  पाता  कौर  उसके  बहुत  गम्भीर  परिणाम  हो  रहे  हैं
 ।

 एक  तरफ  तो
 जो  सरकार की  अपनी  संस्था है

 कोयला  उत्पादन  करने  नेशनल  कोल  डेवेलपमेंट  उसका  उत्पादन  कम  हो  रहा  है

 क्योंकि  उसका  कोयला  एक  जगह  से  दूसरी  जगह  नहीं  जा  रहा  ।  तो  एक  तरफ  तो  एन०  सी ०  डी०

 सी
 ०

 को  यह  नुकसान  हो  रहा  कोयला  खानों  पर  पड़ा  उसमें  प्राग  लग  रही  है  कौर  दूसरी  तरफ

 सीमेंट भर  दूसरी  चीजों  के  कारखाने  बन्द  हैं
 ।

 वहां  कोयला  पहुंच  नहीं  सकता  है  ।  नतीजा  यह  होती

 है  कि  निर्माण  कार्य  रुक  जाता  है
 ।

 चीजें  उत्पादन  करने  की  क्षमता  कम  हो  जाती  है  |  इस  तरह  से  हम
 कप

 देश
 को

 नहीं  बढ़ा  सकते  हैं  ।  इसलिये  मेरा  निवेदन  है  कि  यदि  हम  उन  उद्योगों  को  जोकि
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 श  की  बेकारी  की  समस्या  को  हल  करने  के  लिये  बहुत  श्रावक  बढ़ावा  देना  चाहते  हैं  तो  उसी  के

 साथ  जुड़ा  हुमा  प्रशन  कच्चे  माल  तैयार  माल  को  रेल  कौर  सड़क  के  जरिये  ढोने  का  है  उनकी

 _
 ढुलाई  के  लिये  हमें  रेल  प्रौढ़  सड़क  यातायात  की  क्षमता  को  बढ़ाना  है  शौर  उसका

 ठीक  से
 Wary

 करना  है  कौर  को्माडिनेटेड  ढंग से  करना  है  ।  मंत्रिमंडल  के  विभिन्न  मंत्रियों  श्र  मंत्रालयों में  राज

 जो  लैक  Frist दिखाई  पड़ता  है  वह  वांछनीय  नहीं  मंत्री  महोदय  यह  न  कहें  कि

 मारा  काम  तो  केवल  सीमेंट  प्रिया  कोयले  का  उत्पादन  करना  है  ।  यह  कोयला  किस  तरीके  से  कच्चे

 माल  की  शकल  में  उत्पादक  केन्द्र  पर  जाएगा  इसके  लिये  यातायात  की  व्यवस्था  करना  मेरा  काम  नहीं

 ह  भ्र ौर  होता  यह  है  कि  इस  लैक  श्राफ  कोर््राडिनेशन के  कारण  कोयला  खानों  में  पड़ा  जलता  रहता  है

 झोर  जहां  माल  जुटाना  होता  है  वहां  पर  लोग  उसके  अभाव  में  बेकार  बैठे  रहते  उनकी  मशीनरी

 बेकार  रहती  है  कौर  साथ  ही  उनकी  पूंजी  भी  बेकार  फंसी  रहती  है  ।  यातायात  के  अभाव  में  और  ढुलाई

 न  होने  के  कारण  सीमेंट  का  कारखाना  बन्द  किसानों  के  वास्ते  sat  नहीं  बनेगा
 ग्रोवर  गांव

 बच्चों  के  लिये  स्कूल  नहीं  बनेगा
 ।  सड़कें  नहीं बन  पायेंगीं  कौर  डेम  नहीं  बन  पायेंगे  ।  इसके  कारण  द

 योजना  के  लिये  भ्राघारभूत संकट  पैदा  हो  जाता  है  जिन  लक्ष्यों  को  हम  प्राप्त  करना  चाहते  हैं

 उनको  हम  प्राप्त  नहीं  कर  सकेंगे  पूरा  नहीं  कर  सकेंग े।

 नये इस  बात  की  बड़ी  श्रावव्यकता  है  कि  सरकार  छोटे  उद्योगों  को  प्रोत  गहन  देने  के  टि

 विशेष  प्रयत्न करे  ।  लेकिन  भाग्यवश  इस  सरकार  की  निगाह  बड़े  उद्योगों
 पर  ही  पड़  रही  है ज

 अर छोटे उद्यागों छोटे  उद्यागों  को  नजर-अन्दाज  किया  जा  रहा  है  ।  सरकार  को  निगाह  को  बड़े  उद्योग  गों  से

 हटा  कर  छोटे  उद्योगों  को  पनपाने बढ़ावा  देने  की  होनी  चाहिये i  उनके  स

 को  उदासीनता  का  व्यवहार  नहीं  करना  चाहिये  ।  छोटे  उद्योगों  के  वास्ते  सरकार  को  कच्चा  मा

 उनकी  जरूरत  के  मुताबिक सुलभ  करना  चाहिये  उनको  बढ़ावा देकर  आर  पनपा कर

 हम  इस  देश  से  गरीबी  को  दूर  कर  सकते  हैं  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्न  मंत्रियों  कौर  मंत्रालयों  में  कोश्राडिनिशन होना  चाहिये  और  यह

 भावना  जनता  के  दिलों  में  पैदा  नहीं  होने  देनी  चाहिये  कि  वित्त  मंत्री  की  अलग  सरकार  कोयला

 इंजन  मंत्री की  ery  सरकार  है  और  रेल  मंत्री  की  अलग  सरकार  है  a  यह  सब  अलग

 सरकारों  में  काम  कर  रहे  हैं
 ।

 वे  वापस  में  कहीं  एक  साथ  मिल  कर  बैठ  नहीं  सकते  कौर  योजना  नहीं

 बना  सकते  |  एक  मंत्री  दूसरे  मंत्री  की  जिम्मेवारी  लेने  को  तैयार  नहीं  है  ।  इस  तरह की  भावना

 इस  सदन  में  कौर  देश  में  बाहर  लोगों  में  नहीं  जानी  देनी  चाहिये  ।  इसलिये  मैं  निवेदन  करना  चाहूंगा

 कि  कच्चे  माल  जैसे  कोयले  aif  की  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  तक  ढोने
 की

 थ

 समुचित  यातायात
 व्यवस्था

 की  जाय
 ।  जाहिर

 है  कि  are  इन  चीजों
 की

 ढुलाई  की  व्यवस्था

 होगी  तो  उत्पादन कार्य  रुक  जायगा  कौर  निर्माण कार्य  भी  भ्र धुरा  पड़ा  रह  ज  लगा  ।  इसके  लिये  जे

 मैंने  पहलें  भी  कहा  विभिन्न  मंत्रालयों  में  सहयोग  की  शभ्रावश्यकता  है  ।  मुल्क  में  ऐसी  बात
 न

 जाने  देनी  चाहिये  कि  मंत्री  लोग  एक  दूसरे  के  साथ  मिल  कर  काम  करने  को  तैयार  नहीं  हैं  या  कोई

 अलग  सरकारें  काम  कर  रही  हैं  ।

 मैं  इस  प्रवास  पर  इस  सदन  के  द्वारा  सरकार  का  ध्यान  कुछ  छोटी  मोटी  चीजों  की A

 आकर्षित करना  चाहूंगा  |  वित्त  मंत्री  महोदय  ६३  करोड़  रुपये  का  घाटा  पेश  कर  रहे  हैं  उनसे

 निवेदन  है  कि  उस  घाटे  को  पुरा  करने  के  लिये  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  वे  उसके  लिये  कर  ही  लगायें  |

 ra  a  मंत्री  महोदय  जिस  गांधीवादी  परम्परा  में  पले  हैं  शौर  जो  उनकी  पृष्ठभूमि है  उसको  देखते

 मैं  उनसे  atta  करूंगा  कि  उनका  ध्यान  ars  उस  फिजूलखर्ची  की  शर  जाना  चाहिये  जो  सरकार
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 के  द्वारा  की  जा  रहो  हैं  ।  प्यार  उन  में  उस  भारी  फिजूलखर्ची  क़ो  रोकने  की  क्षमता  are  शक्ति  हो

 तो  गांधीवादी  परम्परा  में  पले  होने  के  नाते  उनका  उस  फिजूलखर्ची  को  रोकना  कर्त्तव्य  हो  जाता है  ।

 इस  बारे में  कि  फिजूलखर्ची  हो  रही  है  या  नहीं  हो  रही  है  मैं  उनसे  कोई  झगड़ा  नहीं  करना  चाहता

 लेकिन  मैं  उनसे  fas  यह  निवेदन  करना  चाहता  हं  कि  वह  स्वयं  भ्र पने  दिल  पर  हाथ  रख  कर  पूछें

 कि  गांधीवादी परम्पराओं  के  जैसी  सरकार वह  चलाना  चाहते  हैं  क्या  यह  सरकार  उसके

 अ्रनुसार चल रही है ? भ्छ् चल  रही  है  ?  क्या  सरकारी कामों  में  फिजूलखर्ची नहीं  हो  रही  है  ?  नगर  उनका

 दिल  गवाही  देता  है  कि  फिजूलखर्ची  हो  रही  है  तो  फिर  ग्रा  गया हे  जब  कि  वित्त  मंत्री

 महोदय  को  इस  फिजूलखर्ची  को  रोकने  के  लिये  कोशिश  करनी  चाहिये  ale  ऐसा  प्रयत्त  करना  चाहिये

 ताकि  भविष्य  में  फिजूलखर्ची  न  हो  सकते  ।  मेरा  तो  विश्वास  है  कि  अकेले  यदि  वित्त  मंत्री  महोदय

 फिजूलखर्ची को  रोकने  के  लिये  ores  हो  जायें  तो  यह  ६३  करोड़ रुपये  की  फिजूलखर्ची

 रुकने  के  पूरी  होना  कोई  कठिन  कार्य  न  होगा  |

 हो  सकता  है  कि  मंत्री  महोदय  कहें
 कि

 नहीं  ate  भी  बहुत  से  सवाल  हैं  हम  उनसे  फिजूलखर्ची

 को
 रोक  सकते  हैं  ate  हमने  वह  कमेटी  बनाई  हुई  है  प्रौढ़  यह  कमेटी  बनाई  हुई  है

 ।
 जनतंत्र  में  एक

 बड़ी  कमो  यह  महसूस  करते  हैं  कि  जब  भी  कोई  समस्या  ्  है  तो  उस  समस्या  को  हल  करने के  लिये

 एक  कमेटी  बैठा  दी  जाती  है
 ।

 कमेटी  काफी  करने  के  बाद  अपनी  रिपोर्ट  देती  है  ate  वह  रिपोर्ट

 फिर  मंत्रिमंडल  के  सामने  कराती  है  ale  उस  पर  विचार  होता  है  प्रौर  इस  तरह  से  वह  मामला  टलता

 जाता  है  ।

 श्री  हरिशचन्द्र  माथुर  :
 हम  लोग  भी  कमेटियों  की  मांग  करते  रहते  हैं  ।

 वित्त  मंत्री  तार कश् वरी
 :

 माननीय  सदस्य  ने
 भी

 मांग  की  है
 ।

 श्री  गजराज  सिह
 :

 जब  कोई  बात  नहीं  की  जाती  है  तो  फिर  हमारे  पास  कमेटियों
 की

 मांग

 करने  केਂ  दूसरा  चारा  भी  तो  नहीं  रह  जाता  है  |  इस  पर  उसका  एक  काला  पहलू  बता

 रहा  हूं  लेकिन  इसका  यह  तोपों  नहीं  कि  उसका  पहलू  होता  ही  नहीं
 |

 कमेटी  की  स्थापना

 होने  से  उस  मामले  में  अ्रच्छी  तरह से  छानबीन हो  जाती  है  ।  लेकिन  जहां  तक  इस  होने  वाली

 खर्ची  का  सवाल  है  इसको  रोकने  के  लिये  कोई  कमेटी  बनाने  की  जरूरत  नहीं  है  ।  कमेटी  किसी  ऐसी

 चीज  के  लिये  बनानी  चाहिये  जिसमें  खास  अध्ययन  की  जरूरत  हो  शर  खास  परिणामों  पर  पहुंचने

 की  जरूरत  हो
 ।

 लेकिन  जहां  तक  सरकारी  कामों  में  होने  वाली  फिजूलखर्ची  का  ताल्लुक  है  कोई  भी

 व्यक्ति
 ईमानदारी  के  साथ  दिल  पर  हाथ  रख  कर  इससे  इंकार  नहीं  कर  सकता  कि  हमारे  देश  में

 फिजूलखर्ची  नहीं  हो  रही  है  ।  मैं  समझता  हुं  कि  देश  का  हर  एक  व्यक्ति
 प्रौढ़

 वित्त  मंत्री  महोदय  को

 शामिल करते  हुये  मैं  कहता  हूं  कि  हर  एक  इस  बात  से  सहमत  होगा
 कि

 जितना  खर्चे  किया  जा  रहा

 हूं  उसमें  कुछ  कठौती  की  जा  सकती  है  ।  खास  तौर  से  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  द्वारा  जो

 ठेके  दिये  जाते  हैं  बया  उनके  बारे  में  में  विश्वासपूर्वक  यह  कह  सकते  हैं  कि  जितना  रुपया  खर्चें  होता  है

 वहू  तरीके  से  खच  होता  जो  बिल्डिंग या  इमारत  शादी  सरकारी  हुक्म  से  की  सीधी  देखरेख

 में  और  निरीक्षण  में  तैयार  होती  है  कौर  उसके  बनाने  में  यदि  २०,०००  रुपये  व्यय  होते  हैं  तो  उसी

 काम
 को

 यदि
 ठेकेदारों  द्वारा  करवाया जाय  तो  उस  पर  ३०  या  ३५  हजार  रुपया  खर्च  हो  जाता  है

 अब
 आ

 गया  है  कि  जब  सरकार  को  इस  भारी  फ़िजूलखर्ची  को  रोकना  चाहिये  ae  यह  बचा

 हुआ
 धन

 सही  मायनों  में  ददा  निर्माण  के  कार्यों  में  लगाया  जा  सकता  है  ।

 wa  जहां  यह  फिजूलखर्ची की  बात  art  है  तो  मैं  वित्त  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहुंगा  कि

 इसके  रहते  जनता  में  कैसे  विश्वास  पैदा  कर  सकेंगे  ?  अरब  उत्तरप्रदेश की  ही  बात  ले  लीजिये  ।
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 वहां पर  भ्रामक  कांग्रेस  पार्टी  सरकार  बना  रही  हे  ।  वहां  विधान  सभा  में  २४८  सदस्य  हैं  जिनमें  कि

 ४८  मिनिस्टर्स  रक्खे  जा  रहे  हैं  ।  अब  इसके  लिये  कह  दिया  जायेगा  कि  यह  कोई  रेसिडेंट  बात  नहीं  है  ।

 मैं  यह  मानता  हूं  कि  इसके  रहने  से  कोई  बड़ी  फिजूलखर्ची  हो  जायेंगी  ऐसी  बात  नहीं  है  लेकिन  उससे

 एक  अच्छे  वातावरण  का  निर्माण  नहीं  होता  है  कौर  मुल्क  में  लोग  सोचते  हैं  कि  यह  बया  तमाशा  है  कि

 पार्टी  के  २४८  सदस्य  चुन  कर  जाये  उनमें  से
 ४८

 को  मिनिस्टरी  दी  जाती  हूँ
 ।

 wa  शायद
 आपकी

 पार्टी में  वहां  ऐसी  भावना  रही  होगी  कि  जब  तक  इतने  लोगों  को  मंत्री  नहीं  बनायेंगे  तब  तक  वह

 असन्तुष्ट  रहेंगे
 ।

 इसका  मतलब  यह  न  कि  वहां  पर  हर  पांच  मेम्बर  पर  एक  मंत्री  बना  कौर  कहीं  पर

 ३  मैम्बर्स  पर  एक  मंत्री  बनाया  गया  |  निश्चित  रूप  से  इससे  जनता  में  एक  श्रच्छा  वातावरण  नहीं

 बनता  है
 ।

 मैं  यह  नहीं  कहता
 कि

 यह  कोई  ऐसी  चीज  है  जिसमें  वित्त  मंत्री  महोदय  डायरेक्ट ली  कोई

 दखल  दे  सकते  हैं  लेकिन  पार्टी  के  इन्दर  अवश्य  इस  बारे  में  बातचीत  करके  इसमें  सुधार
 कर

 सकते

 हैं
 ।

 श्री  हरोदचन्द्र माथुर  :  १२  या  १३  तो  उसमें  पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी  हैं  ।

 श्री  गजराज  fag  :
 वातावरण  तो  खराब  बनता  ही  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  यह  बात  मानते  हैं  कि  यह  चीज  रैलेवेंट  नहीं  है  इससे

 खच  भी  ज्यादा  नहीं  बढ़ता  हे  लेकिन  फिर  भी  इसको  करना  चाहते  हैं  ।

 श्री  ब्रज राज सिह  में  यह  भावना  पैदा  नहीं  होने  देनी  चाहिये
 कि

 यह  सरकार  वास्तव  में

 जनतंत्र  को  सफल  नहीं  बनाना  चाहती  कौर  जहां  कहीं  भी  यह  पहुंच  जाते  हैं  अपनी  ही  बात  करना  चाहते

 मैं  यह  मानता  हूं  कि  इस  व्यवस्था  से  कोई  विद्वेष  फर्क  नहीं  लेकिन  जो  वातावरण  उससे

 निर्मित  होगा  वह  अच्छा  नहीं  है  कौर  देश  की  जनता  को  देश  के  निर्माण  कार्यों  में  उत्साह

 के  साथ  जुटाने  के  लिए  श्रावक  है  कि  इस  वातावरण  को  बदला  जाय  ।  वातावरण  तभी  बदल

 सकता  है  जब  हम  इधर  ध्यान  दें  ।  इस  सम्बन्ध  में  स्वयं  प्रधान  मंत्री  महोदय ने  भी  अपनी प्रेस  कॉन्फ्रेस

 में  कहा  था  कि  वह  राज्यों  में  बड़े

 मंत्रिमंडल

 के  पक्ष  में  नहीं  हैं  ।  अरब  इसके  लिए  शायद  वित्त  मंत्री

 महोदय कह  देंगे  कि
 में  तो

 देश
 का

 वित्त
 मंत्री  हूं  मैं  इसमें  दखल  नहीं  दे  सकता  कि  किस  सुबे

 के

 मंत्रिमंडल  में  कैसे  सरकार  बने  शर  वहां  कितने  मंत्री  रहें  ।  मेरे  लिए  यहां  इस  बारे  में  बोलना

 इरैंलेवेंट  होगा

 उपाध्यक्ष  श्राप  खुद  कहते  भी  जा  रहे  हैं  कि  यह  इरेलेवेंट है  ale  उसका  जिक्र  भी

 करते  जा  रहे  हैं  श्राप  यह  मानते हैं  कि  यह  रैलेवेंट  नहीं  है  तो  इसका  कहना भी  उचित

 नहीं है  ।

 श्री  arias  सिंह  :  में
 ने  इस  कारण  उसका  जिक्र  किया  कि  देश.में  उससे  बरच्छा  वातावरण

 नहीं  बनता  है

 वित्त  उपमंत्री  ब०  रा०
 श्राप  काफी  कह  चुके  हैं  |

 भी  ब्रज राज  सिंह  :
 जैसा  कि  मैँ  भ्र भी  निवेदन  कर  रहा  ६३  करोड़  रुपये  का  जो  घाटा  इस

 साल  दिखाया
 गया  उस

 को
 बिना  कोई  नये  टैक्स  लगाये  हुए  पूरा  किया जा  सकता  है  ।  देश

 में
 कोई

 नई  परम्परा
 कायम  करनी  तो  मैं  तराशा  करूंगा कि  इस  घाटे  को  बिना  नये  |  टैक्स

 पुरा  करने  की  कोशिश  की  शायरी  ॥
 जिया  ज



 २  १८८४  सामान्य  राय  व्यकंत-सामान्य  चर्चा  ६० ३े

 जहां  तक  टैक्सों  का  सम्बन्ध  के  समझता  हुं  कि  टैक्सों  के  ढांचे  में  परिवर्तन  की  आवश्यकता

 है  और  सरकार  स्वयं  भी  इस  आवश्यकता
 को

 स्वीकार  करती  हू  ।  लेकिन  सरकार  के  लोग जब  यह

 विचार  करने  लगे  हैं  कि  अप्रत्यक्ष  कर  ज्यादा  लगाये  जा  सकते  जो

 कि  हर  एक  आदमी  के  जीवन  के  भार  को  श्र  बढ़ायेंगे
 ।

 प्रत्यक्ष  करों  टैक्सिज  )  के
 बारे

 में  सरकार  का  विचार  है  कि  उन  को  क्षमता  नष्ट  हो  गई  है  कौर  उन  का  अधिक  उपयोग  नहीं हो

 सकता है  ।  में  समझता हूं  कि  यह  उचित  नहीं  है  कौर  वह  इस  पृष्ठभूमि  में  उचित  नहीं  हे
 कि

 जब  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  कहते  हैं  कि  दो  पंच-वर्षीय  योजनायें का  फल  देश  के  कुछ  हो  लोगों  को

 पहुंच  रहा  है--कुछ  लोग  अ्रधिक  धनवान  हो  रहे  हैं
 कौर  ग़रीबों  की  दशा  भ्रमणी  नहीं  हुई  तो

 जो  लोग  धनवान  हुए  योजनाश्रों  को
 सफल  बनाने  में  उन  का  हिस्सा  ज्यादा  होना  चाहिए  ।  इस

 लिए  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  प्रत्यक्ष  करों  को  तरफ़  ज्यादा  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए

 जो  लोग  ज्यादा  धनवान  हुए  उन  के  धन  को  खींचने  के  लिए  तरीके  निकाले  जाने  चाहिए  ।

 अगर  सरकार  ने  टैक्स  लेने  ही  तो  वे  उन  से  लिए  जाने  चाहिए  जिन  में  टैक्स  देने  की

 क्षमता  क्ति  है  ।  उन  लोगों  से  टैक्स  न  लिए  जिन  में  शक्ति  नहीं  जसे  रिक्शा  चलाने

 वाले  कौर  फावड़े  से  मज़दूरी  करने  वाले  हैं  ।  अगर  हम  चीनी  के  दाम  नहीं  घटा  तो  इस

 का  परिणाम  यह  होगा  कि  इन  लोगों  का  जीवन  निर्वाह  कठिन  हो  जायगा  |

 यह  खुशी की  बात है  कि  हमारे  देश  में  चीनी  का  उत्पादन  इतना  बढ़  गया  है
 कि

 wa  देश  में

 उसकी  प्रौढ़  खपत  नहीं  हो  सकती  है  कौर  उस  को  निर्यात  करना  जिस  से  हमारे  देश  को

 वारेन  एक्सचेंज  उपलब्ध  होगा  i  लेकिन  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  विदेशों  में  चीनी  इस  देश

 की  तुलना  में श्राधे  से  भी  कम  दामों  पर  बेची  wale वहां  पर  वहू  १६,  १७  रुपये मन  बेची

 जब  कि  वह  देश  में
 ४०

 रुपये  मन  के  हिसाब  से  बेचो  जा  रहो  है  ।  में  यह  निवेदन  करना

 चाहता  हुं  कि  अगर  देश  में  किसी  चीज़  का  उत्पादन  किसानों  की  मेहनत  की  वजह  से  बढ़  गया

 तो  उस  का  लाभ  केवल  सरकार  को  ही  फ़ारेन  एक्सचेंज  के  रूप  में  नहों  मिलना  बल्कि

 निर्धन  जनता  को  भी  उस  का  लाभ  पहुंचाया जाना  चाहिए उस
 को

 वह  चीज़  कम  दामों
 पर

 उपलब्ध  को  जानी  चाहिए  ।

 मेरी  आशा  कौर  आकांक्षा  है  कि  इस  साल--चुनाव  के  साल  को  जनता

 पर  कोई  नये  टैक्स  नहीं  लगाये  जायेंगे  बजट के  घाटे  को  दूसरे  तरीकों  से  पूरा  किया

 जिससे  यह  कहा  जा  सके  कि  रुपया  बचाने  प्रौढ़  सरकार को  चलाने के  लिए  केवल  टैक्स  लगाना ही

 एक-मात्र  तरीका  नहीं  बल्कि  दूसरे  तरीके  भी  अपनाये  जा  सकते  हैं  ।  मैँ  समझता  हुं  कि  प्यार

 वित्त  मंत्री  महोदय  इन  बातों  पर  विचार  तो  वह  हिन्दुस्तान  की  जनता  के  कष्टों  को  दूर

 करने में  जरूर  कुछ  सहयोग  दे  सकेंगे ।

 श्री  हरिशचन्द्र  माथुर  :  वित्त  मंत्री  के  भाषण  से  काफी  श्राशावादिता  प्रगट  होती  है  ।

 उन्होंने  सबसे  महत्वपूर्ण  समस्या  को  पहिले  लिया है
 ।  इसमें  सन्देह  नहीं  है  कि  सभासद  पिछे

 कई  वर्षो ंसे  कीमतें  स्थिर करने  के  लिये  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  प्रश्न  यह  है  कि  ये  कीमतें  किस

 स्तर  पर  स्थिर  की  वर्तमान  स्तर  पर  या  इस  से  निचले  स्तर  पर  ।  मुझे  पूरी  आशा है  कि

 वित्त  मंत्री  ने  इस  समय  मूल्यों  को  स्थिर  करने  में  जो  सफलता  प्राप्त  कर  ली  है  वह  तीसरी

 योज़ना  अवधि  में  उसी  से  संतुष्ट  हो  कर  नहीं  बैठे  रहेंगे  ।  हमें  निर्यात  को  प्रोत्साहन

 निश्चित  वेतन  ara  at  को  राहत  देने  ait  योजना  को  सफल  बनाने  के  लिये  विभिन्न  कदमों

 द्वारा  मूल्यों
 में

 २४५  प्रतिशत  कमी  लाने  के  लिये  कदम  उठाने
 चाहिए  ।  ne

 मूल  east  में



 ६०४  सामान्य  आय  व्यस्क-सामान्य  चर्चा  gaRX

 हरिश्चन्द्र

 हमें यह  समझना  चाहिये  कि  हमारी  ग्रामीण  जनता  को  योजना  अवधियों में  सब  से  कम

 लाभ  हु  है  ate  ग्रामीण  जनता  का  जीवन  wet
 भी

 दयनीय  बना  हुमा  है
 ।  इसलिये  हमें

 गंभीरता पु वंक  यह  विचार  करना  चाहिये  कि  क्या  हम  woe  विभिन्न  कार्य  क्रमों  एवं  योजनायें

 का  सफल  क्रियान्वयन  कैसे  करेंगे  वास्तविक  समाजवाद  लाने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जायें
 ?

 जहां  तक  केन्द्र एवं  राज्यों  के  सम्बन्ध  का  प्रदान  है  केन्द्र  तथा  राज्यों  दोनों  में  ही  यह  भावना

 उत्पन्न  करनी  होगी  कि  तीसरी  योजना  के  क्रियान्वयन  के  लियें  दोनों  संयुक्त  प्रयत्न  करना

 होगा  |

 वित्त  आयोग  के  प्रतिवेदन  में  ए  क  महत्वपूर्ण  विचार  यह  प्रकट  किया  गया  है  कि  हमें  सड़कों

 के  विकास  के  लिये  कुछ  निधि  श्रावंदित  करनी  चाहिये  ।  इस  बात  का  कोई  विरोध  नहीं  कर  सकता

 हम  नहीं  जानते हैं  कि  हमारे  देश  के  पिछड़े  भागों  में  सड़कों  के  निर्माण की  बहुत  आवश्यकता हू  ।

 हैं  सरकार  इसके  बारे  में  क्या  करने  जा  रही  है  ?  केन्द्र के  पास  एक  रक्षित  निधि  होनी  चाहिये

 जिस  में  से  राज्यों
 को

 विकसित  क्षेत्रों  के  लिये  अनुदान दिये  जा  सकें
 ।

 यह  दुर्भाग्य  की  बात है  कि  वित्त  मंत्रालय  ने  झ्रायोग  के  गैर-सरकारी  सदस्यों  की

 उस  सिफारिश  को  स्वीकार  नहीं  किया  है  जिसमें  उन्होंने  कहा  था  कि  कुछ  संविधान  प्रकार  के

 अनुदान  राज्यों को  प्राप्त  होने  चाहिये  ।  उन्होंने  यह  सिफारिश  देश  के  दौरे  तथा  मुख्य

 मंत्रालयों  से  सिफारिश  के  बाद  की  थी  ।  वित्त  मंत्री  जी  को  इस  मामले  के  सम्बन्ध  में  राज्य  मंत्रियों

 से  बातचीत  करनी  चाहिये  जिसमें  वह  उन्हें  इस  फैसले
 के

 ठीक  होने  के  सम्बन्ध  में  विश्वास

 दिलायें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  तो  यह  कह  रहा  था  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  वे  ही  भ्र धि कार

 दिये  गये
 हैं  जिनका  संविधान  में  उल्लेख  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  दिल्ली  दरबार  की  संज्ञा  देना

 नहीं  है  ।

 श्री  हरिशचन्द्र  मायर  :  में  संवैधानिक  अ्रधिकारों  का  विरोध  नहीं  कर  रहा  ।  मैंने  स्वयं

 सभा  में  कई  बार  कहा  है  कि  देश  की  एकता  के  लिए  यदि  अ्रधिक  अधिकारों की  भ्रावइ्यकता  हो  तो

 वे  केन्द्रीय  सरकार  को  दिये  जाने  चाहियें  ।  ये  तो  प्रशासकीय कार्यवाही  की  बात  हैं  ।

 विभागाध्यक्ष  वित्त  मंत्रालय  के  पास
 न

 जाकर  सीधे  योजना  आयोग  के  पास  जाते  हैं  ।  उन्हें  कहा

 जाता  है  कि  हमारे  पास  ३०  करोड़  रुपये  हैं  ।  इससे  अधिक  नहीं  दे  सकते  ।  श्राप  स्वयं  वापस  में  इसे

 बांट  लें
 ।

 मेरा  कहना
 है

 कि
 सहायता के  नमूने  के

 मामले  पर  पुनः  विचार  किया
 जाना

 चाहिये  ।  विभिन्न  राज्यों  के  मुख्य  मं
 त्रियों  से  परामर्श  अवद्य  जाना  चाहियें  शर  उन्हें  सरकार

 द्वारा  अपनाई  गई  प्रक्रिया  की  श्रनिवायंता  अवश्य  समझा  देनी  चाहिये  क्योंकि  वह  विभिन्न  राज्यों

 द्वारा
 दो  गई

 गवाही  कौर  वित्त  झ्रायोग  के
 चार  सदस्यों

 की  सिफारिश  के  विरुद्ध हैं  ।

 एक  प्रदान
 के

 उत्तर
 में  हमें  बताया  गया  है  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  को  पूर्ति  के  पुनरीक्षण

 की
 रिपोर्ट  माननीय  सदस्यों  को  केवल  अगस्त  मास  में  मिल  सकेगी  ।  में  सरकार से  निवेदन  करता

 हूं  कि  यदि  सम्भव  हो  तो  यह  रिपोर्ट  हमें  मई  मास  में  दे  दी  जाये  ताकि  इस  पर  WT4-F AF  सत्र  में
 चर्चा  की  जा  सके  ak  aa  वर्ष  लगने  बाले  कर के  प्रस्तावों  इरादी  पर  दूसरी  पंच
 वर्षीय  योजना  की  कार्यान्वित  की  जानकारी  के  साथ  विचार  विमर्श

 हो  ah

 ।

 मूल  अग्रेज़ी  में
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 अघिकतर  लोगों  के  दिमाग  में  बराबर  एक  बात  रही  है  कि  परिवहन तथा  रेलवे  मंत्रालयों

 प्रौढ़  खान  ईधन  मंत्रालय  के  बीच  सहयोग  नहीं  रहा  है  ।  छोटी  छोटी  सैंकड़ों  सिंचाई

 योजनायें  यहां  तक  कि  खुदे  हुए  कुएं  भी  सीमेन्ट  की  कमी  के  कारण  पूर्ण  पड़े  हैं  ।  मेरी  समझ

 में  नहीं  प्राता  कि  यदि  हमारे  पास  पहिले के  कार्यों  के  लिए  हो  काफीਂ  सीमेन्ट  नहीं है  तो  हम

 बड़ी  बड़ो  परियोजनायें कयों  हाथ  में  ले  लेते  हैं
 ।

 इससे  हमारे  संसाधनों  का  नाश  होता  हैं
 ।  निश्चय

 ही  यह  इस  बात  का  द्योतक  है  कि  समन्वय  की  कमी  है  कौर  समझता  हुं  कि  यह  ऐसो  बात  है

 जिसे  क्षमा  नहीं  किया  जा  सकता  ।  दुर्भाग्य  को  बात  तो  यह  है  कि  कोई  भी  इस  जोर  ध्यान  नहीं

 ।  विभिन्न  सदस्य  edt  द्वारा  सरकार  को  बताते  रहे  हैं  कि  वे  इस  बात  से

 सन्तुष्ट  नहीं  हैं  प्रौढ़  इस  का  कोई  सन्तोषजनक  उत्तर  नहीं  मिला  है  कि  कोयला  कौर
 सीमेन्ट  के

 संभरण  फे  बारे  में  विभिन्न  मंत्रालयों  में  सहयोग  नहीं  है  ।  मेरा  सुझाव है  कि  इस  सारे

 मामले  की  सार्वजनिक  जांच  पड़ताल  होनी  चाहिये  ।  जो  व्यक्ति  भी  इस  sora  के  लिए  उत्तरदायी

 हों  उन्हें  दंड  मिलना  चाहिये  क्योंकि  इसके  कारण  व्यय  बेकार  जाता  उद्योग  को  हानि  होती  है

 wit  येसब  बातें  होती  हैं  ।

 प्रशासनिक  व्यवस्था  के  बारे  विशेषकर  नीचे  के  अधिकारियों  के  खिलाफ  जनसाधारण ca

 को  शिकायत  है  ।  इसी  कारण  जनसाधारण  में  असन्तोष  की  भावना  है  ।  गर्त  इसे  दूर  करने  के  लिये

 सरकार  को  अवश्य  कांयं  करन  चाहिये  |  जिन  क्षेत्रों  में  मैं  गया  हुं  वहां  भावना  यह  है  कि

 सरकार  कर  लगा  रही  है  प्र  पंचवर्षीय  यो  जोरों  की  बात  तो  करती  परन्तु  सरकार  में  इस  के  बारे में

 न  तो  जागती  है प्र ौर  न  योजनाओं  को  मितव्ययता  के  साथ  लागू  करने  की  सच्ची  इच्छा  है  |  माननीय

 वित  मंत्री  या  प्रधान  मंत्री  को  इस  बात  का  पता  ही  नहीं  लगेगा  कि  राज्य  सरकार  या  जिला  स्तर  पर

 क्या  होता
 य  लोग  देखते  हैं  कि  उन  से  लिया  गया  धन  किस  प्रकार  छोट  छोटे  अधिका  रियों  द्वारा

 उड़ाया  जाता  है  रोक  इस  से  सरकार  के  खिलाफ  सन्तोष  पैदा  होता  है  ।  यदि  प्रधान  मंत्री  प्रति  वर्ष

 एक  बार  देश  की  प्राचीन  नक  यात्रा  करें  पर  श्रन्तर्राष्ट्रीय  समस्याश्नो  की  अपेक्षा  देश  की  सदस्यों  पर

 कुछ  ध्यान  तो  यह  निश्चय  बहुत  भ्रच्छा  होगा  ।  निश्चित  रूप  से  यह  इस  सरकार  की  जिम्मेदारी

 है  कि  जनसाधारण को  शिक्षा  दे
 ।

 यह  कहने से  कोई  लाभ  नहीं
 कि

 श्रमिक  प्रमक च्झ
 दल

 के  लोग  वहां

 गये  गौर  उन्हों  ने  प्रोपेगंडा  किया है  ।  कांग्रेस  सरकार  पिछले  १४  वर्ष  से  सत्तारूढ़  फिर वह

 जनता  को  उचित  शिक्षा  क्यों  न  दे  सकी  कौर  उन  के  सामने  सही  तस्वीर  क्यों  न  रख  सकी
 ?

 में  यह  नहीं  कहता  कि  यहं  या  सं सत् सदस्य  को  या  विधायक  की  जिम्मेदारी  नहीं  यह

 जिम्मेदारी है  ।  हम
 जो  थोड़ा  कर  सकते  हैं  करते  परन्तु  निश्चय  ही  हम  सरकार  का

 दायित्व  अपने  ऊपर  नहीं  ले  सकते  |

 श्री  कोरटकर  :  उपाध्यक्ष  सदन  के  सामने  यह  बात  रखना  चाहता

 जिस  का  फिनांस  मिनिस्टर  साहब  की  स्पीच  में  कोई  जिक्र  नहीं  पाया  है  तौर  जिस  के  बारे  में  श्राम  तौर

 से  यह  समझा  जाता  है  कि  कराने  वाले  साल  में  हमारी  श्रमिक  दशा  पर  उस  का  बहुत  बड़ा  असर  होने

 वाला  है  ।  मेरा  तात्पयं  यूरोपियन  इकाना  मिक  कम्यूनिटी---यूरोप  के  सांझा  बाजार--में  दारीक  होने

 के  ब्रिटेन  के  इरादे  से  है  इसके  कारण  खाली  भारतवर्ष  में  ही  बल्कि  राष्ट्रमंडल  के  दूसरे  देशों  में  भी

 बहुत  प्रतिक्रिया  हुई  है  ।  हाल  ही  में  करा  में  एक  pera  हुई  जिस  में  हमारे  फिनांस  मिनिस्टर

 साहब  वहां  पर  राष्ट्र-मंडल  के  करीब  करीब  सभी  फिनांस  मिनिस्टरों  ने  ब्रिटेन  के  इस

 तरह  से  एक  दम  सांझा  बाजार  में  शरीक  होने  का  विरोध  किया  |  उस  की  एक  खास  वजह  यह  qi

 जोकि  इस  सदन  के  माननीय  सदस्यों  को  मालूम  होगी-कि  राष्ट्र मंडलीय  देशों  कीਂ  बहुतसी  चीजें  या  तो

 बगैर  किसी  कर
 के

 ब्रिटेन  को  निर्यात  की  जातों  या  उन  पर  कौर  देशों  के  मुकाबले  में  कम  कर  लगाया
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 जाता  जरगर  ब्रिटेन  इस  तरह  से  साझा  बाजार  में  शरीक  हो  जाता  है  तो  उस  का  साफ  साफ  नतीजा

 यह  निकलेगा  कि  हमारे  देश  का  निर्यात  कौर  इसी  त  सह स  दूसर  राष्ट्रमंडलीय  देशों  का  निर्यात  जो

 freq  में  होता  वह  कम  होता  जायेगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  माननीय  सदस्य  अपने  भाषण  को  कल  जारी  हमें

 ग्रा फि शियल  बिजनेस  लेना  है  ।

 मां  ताका

 संविधान  विधेयक  भ्रनुच्छंद  २२६  का  संशोधन--जारी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  Fo  रा०  पट्टाभिरामन्  का  संविधान  विधेयक

 २२६  का  उस पर  ३१  १६६ १  तक  जनमत  जानने  के  लिये  परिचालित किया  गया

 था  ।  माननीय  सदस्य  ने  मत  संबंधी  पत्र  १५  z€ Bd  को  पटल  पर  रखा  था  कौर  वह  माननीय

 सदस्यों  को  पहिले  ही  परिचालित  किया  जा  चुका  है  ।

 इस  विधेयक  के  लिये  नियत  दो  घंटों  में  से  ४०  मिनट  २८  PERL  को  ले  लिये  गये  थे

 जब  कि  परिचालन  का  प्रस्ताव  स्वीकृत  करा  था  ।  श्री  इस  विधेयक  के  लिये  एक  घंटा  बीस  मिनट  हैं  ।

 को  चे०  रा०  पट्टाभिरामन्  इस  विधेयक  को  प्रवर  समिति  को  सौंपने  का  प्रस्ताव  पेश  कर  सकते

 हैं  |

 fait  न०  to  मुनि स्वामी :
 :  इन  दोनों  विधेयकों  का  नाम  एक  ही  है

 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन  पर  एक  साथ  विचार  होगा  ।  पहिला  प्रस्ताव  पेश  होने  दीपक  अर

 दूसरा  प्रस्ताव  लिया  जायेगा  ।

 att  चे०  राठ  पट्टाभिरामन्  )
 :  में  प्रस्ताव  करता हूं

 भारत  के  संविधान  में  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  श्री  श्री  सुनाया

 श्री  स०  मो ०  श्री  रामनाथन चे  श्री  दिनेश  श्री

 श्री  Sto  श्री  राधेश्याम  रामकुमार  श्री

 श्री  थानू  श्री  श्री  जगन्नाथ  श्री  श्र०  Fo  श्री  दीवान  चन्द

 शर्मा  तौर  को  Fo  पट्टाभिरामन्  की  एक  प्रवर  समिति  को  सौंपा  जाये

 र  इसे  ३०  2€ ER  तक  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  का  अनुदान  दिया

 जाये  प

 महोदय  :  कया  उन्हों  ने  प्रवर  समिति  वाले  सदस्यों  की  सहमति  ले  लो  है  ?

 श्री  चे०  रा०  पट्टाभिरासन्  :  इस  में  किसी  सदस्य  को  कोई  झ्रापत्ति  न  थी  ।

 [  श्रोत्रमूल
 चन्द  दुबे  पीठासीन  हुये  ]

 यह  विधेयक  रखे  हुए  एक  साल हो  गया  यह  उच्चतम  तथा  उच्च  न्यायालयों  के  निर्णयों  के

 फ  aeqeT  पेश  किया  गया  है इस  उपबन्ध  के  निब चन  के  सम्बन्ध  में  कि  संघ  सरकार  का  जो

 संघ  राज्य  क्षेत्र  में  है
 fey
 ह क | ,  एसे  क्षेत्र  में  नहीं

 जहां  उच्च
 न्यायालय

 का
 क्षेत्र  कार  हो  ।  यदि  किसी  व्यक्ति

 ग्र  ग्रेजी  में
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 को  गलती  से  नौकरी  से  निकाल  दिया  जाता  है  तो  उसे  लेख  लेने  के  लिये  दिल्ली  ara  पंजाब  उच्च

 न्यायालय में  देनी  पड़ती  है  ।  इस  कारण  बहुत  से  लोग  झरा  नहीं  सकते  शर  उन
 को

 लाभ  से

 वंचित  रहना  पड़ता  है  ।

 खजूर  fas  बनाम  संघ  सरकार  मामले  में  उच्चतम
 न्यायालय

 ने  पंजाब  उच्च  न्यायालय का

 क्षेत्राधिकार  माना  था  और  विधि  झ्रायोग  ने  भी  है  कि  पंजाब  के  अलावा  हमारे  उच्च  न्यायालय

 धारा  २२६  के  भ्रन्तगं  त  क्षेत्राधिकार नहीं  रखते  जब  संचालित  प्राधिकार  दिल्ली  में  हो  ।  इस  से  धारा

 २२६  का  उद्देश्य  समाप्त  हो  जाता  है
 ।

 केरल  सरकार  ने  मेरे  संशोधन  का  समर्थन  किया  है  ।  इसी  प्रकार  परिचमी  बंगाल  के  सचिव

 दादरा  व  नागर  के  प्रशासक  ने  इस  का  समर्थन  किया  है  ।  गह-काय॑  मंत्री  की  सलाहकार

 समिति  के  सदस्य  भ्रन्दमान
 व

 निकोबार  प्रशासन  के  मुख्य  प्रयुक्त  के  सहायक  सचिव  ने
 भी  इस

 समर्थन  किया  है  कि  दूर  के  क्षेत्रों  के  लोग  दिल्ली  कर  अपने  क्षेत्रों  का  निवारण
 लेखों

 के  द्वारा  सुविधा

 gan  नहीं  कर  सकते  उन  के  भ्र पने  क्षेत्र  के
 उच्च  न्यायालयों का  दिल्ली  स्थित  सर्कार पर  कोई

 क्षेत्राधिकार नहीं  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  लेख  के  भ्र ति रिक्त  इस  विधेयक  का  क्षेत्राधिकार कौर  बढ़ाना  चाहतों है

 कि
 अन्य  प्राधिकार

 भी
 इस

 के
 क्षेत्र  में  आरा  जाये

 |
 उत्तर

 प्रदेश
 के  उच्च  न्यायालय के  छः  न्यायाधीश  भी

 इस  के  पक्ष में  हैं
 ।  इन  के  अतिरिकत  अनेक  दूसरे  लोगों  ने  इस  विधेयक  का  सेन  किया  पंजाब

 सरकार  भी  इस  के  पक्ष  में  है  ।  श्री  महाजन  ने  कहा  है  कि  इस  से  उन  के  सकी  बेंच  में  भीड़  कम  हो

 जायेगी ।

 गुजरात सरकार  एवं  वहां  के  न्यायाधीश  भी  इस  विधेयक  का  क्षेत्र  बढ़ाने  के  पक्ष  में  है  ।  मध्य

 प्रदेश  सरकार  भी  ऐसा  ही  चाहती  है  ।

 दिल्ली  प्रशासन  मेरे  संशोधन
 के

 पक्ष  में  है
 ।

 राजस्थान  सरकार
 तथा  वहां  के

 न्यायाघीश  श्री

 मोदी इस  का  जोरदार  समर्थन  करते हैं  ।

 ग्रासिम  सरकार  इस  विधेयक  के  सिद्धान्त  के  हुक  में  है  ate  इस  का  क्षेत्र  बढ़ाना  चाहती  है  ।  यहीं

 विचार  मनीपुर  ने  व्यक्त किय  हैं  ।  उड़ीसा  सरकार  एवं  वहां  की  बार  ऐसोसियेशन  मेरे  संशोधन  का

 स्वागत  करते  हैं
 ।

 बिहार  मेरे  संशोधनों  से  सहमत  है  ।  हिमाचल वालों  के  लिये  भी  दिल्ली  कराना  कठिन

 sara भी  इस  विधेयक  के  सैनिक  हैं  ।

 अनप  सरकार  इस  विधेयक  का  ae  न  करते  हुए  इस  का  क्षेत्र  बढ़ाने  के  पक्ष  में  श्री

 के  विधेयक  के  बारे  में  जिस  का  उद्देश्य  मेरे  विधेयक  से  मिलता  जुलता  यहीं  विचार  व्यक्त

 हुए  हैं
 ।

 मसूर  सरकार
 व

 वहां  का  उच्च  न्यायालय  भी  इस  का  समेत  न  करते  सारांश  यह  है  कि  सभी

 राज्य  प्रौढ़  लोग  एकमत  से  इस  का  समर्थन  करते  हैं  कि  संविधान  में  प्रस्तावित  संशोधन  स्वीकार  किया

 जाना  भारत  सरकार  के  विरुद्ध  शिकायत  था  दावा  करने  के  लिये  दिल्ली  ७  से  संविधान

 के  अनुच्छेद २२६  में
 दिये

 गये  अधिकारों  का  पूर्ण  उपयोग  नहीं  हो  सकता  ।  दिल्ली  ara,  यहां  जाकर

 ठहरना  खच  करना  प्रत्येक  व्यक्ति  के  लिये  संभव  नहीं  कौर  श्रसुविधाजनंक  है  ।  इस  कारण  बहुत  से

 लोग  हक  से  वंचित  रद्  जाते  हैं  ।

 2054  (Ai)
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 श्री  चल  रा०  पट्टा भि रामन

 मा०
 उपमंत्री  ने  कहा  है  कि  मैं  ने

 जो
 सुझाव  दिये  हैं  उन  के  अनुसार  सरकार  संविधान  में  बड़ा

 भारी  संशोधन  करने  का  विचार  कर  रही  है  ।  में  करता  हं  कि  यदि  ३०  ars  तक  यह  संशोधन

 नहीं  किया  जा  सकता  तो  भ्र गली  संसद  के  बैठते ही  इसे  जल्दी से  जल्दी  पारित  कर  दिया  जायगा

 ३०  तारीख  तक  प्रवर  समिति  का  प्रतिवेदन  भी  ar  जायेगा  ।  यदि  सरकार  संशोधन  पेश  करने  को  तयार

 है
 तो

 मं  ara  विधेयक  वापिस  लेने  को  तैयार  हूं  ।

 सभापति  महोदय
 :

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ
 :--

 श्री  नसीहत  :  में  ने  अध्यक्ष  महोदय  की  अनुमति  मांगी  थी  कि  दोनों  विधेयक

 पर  इकट्ठे  विचार  किया  जाये  ।  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
 :--

 भारत  के  संविधान  में  |!  संशोधन  करने  वालेਂ  विधेयक  को  श्री  श्री  सुनाया

 श्री  स०  मो  ०  श्री  रामनाथन  श्री  दिनेश  श्री  श्री  हजर

 डा०  श्री  थक घर याम  राम  कुमार  श्री  चे
 ०

 रा०  श्री  थानु  पिल्ले

 श्री  श्री
 जगन्नाथ  श्री

 To  क ु०  श्री
 दिवान

 चन्द  कौर  श्री  नरसिंह  की

 एक  प्रवर  समिति  को  सौंपा  जाये  इसे ३०  ERR  तक  अरपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करन  का

 दिया

 इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  श्री  पट्टाभिरामन्  बहुत  कुछ  कह  चुके  दोनों  विधेयकों
 का

 समान  हैं  ।  एक  का  क्षेत्र  दूसरे  से  व्यापक  सभी  उच्च  न्यायालयों  ने  विधेयक की  जांच  करली  है

 शर  मुझे  खुशी है  कि  विधि  मंत्रीਂ  तथा  उप  मंत्री  ने  इसे  लोकमत के  लिये  परिचालित  किया
 ।

 अरब

 उच्च  न्यायालयों  सरकारों  शादी  के  मत  हमारे  सामने हैं  ।

 यह  वांछनीय  है  ate  विधि  झ्रायोग  का  भी  ऐसा  ही  मत  है  कि  विधान  मंडलों  को  विधान

 भेजने  से  पहले  संबद्ध  वकीलों  कौर  जनता  शादी  के  विचार  मान  लिये  जाने  चाहिये ।
 में

 विधि  मंत्री  से  प्रार्थना  करूंगा  कि  संविधान  में  अपेक्षित  संशोधन  किया  जाना  चाहिये  ।  सरकार
 भी

 वही  है  कौर  रहेगी  तथा  अनेक  अरन्य  सदस्य  भी  पूर्ववत  रहेंगे  ।  तब  व्यक्त  किये  गये  विचारों  को

 ध्यान में  रखना  चाहिये ।  संसद्  के  पुराने  वाद-विवादों  शादी  को  ध्यान  में  रखते  मैं
 करता

 हूं  कि  नई  संसद  शीघ्र  ही  इस  उद्देश्य  के  विधेयक को  पारित  करेगी

 संविधान  में  संशोधन  करने  का  पेचीदा  तरीका  है  फिर  सरकार  उसे  किस  मात्रा  तक

 कार्यान्वित करती  यह  एक  समस्या  है  ।  मैंने  जनमत  को  आकर्षित  करने  के  लिये  यह  विधेयक

 रखा  है  ।  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  अ्रधिकतर  सरकारों  कौर  उच्च  न्यायालयों  ने  इसका  समर्थन  किया  है

 भ  कुछ  ने  वैकल्पिक  प्रारूप  भी  भेजे  हैं
 ।  मैं

 करता  हूं  कि  समूची  बातों  पर  विचार  करने

 के  ्  नया  मसौदा  तैयार  जाएगा  सभी  उच्च  न्यायालयों  को  समान  अ्रधिकार  दिये

 जाएंगे  ste  भारत  के  प्रत्येक  नागरिक  को  अपने  मूलभूत  अधिकारों  को  लाग  करने  का  TIA
 दिया

 जाएगा  कौर  उसे  दुरस्थ  स्थान  पर  जाने  को  मजबूर  नहीं  होना  पड़ेगा  ।

 सभापति  महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत  झा  |

 दोनों  प्रस्ताव  सभा  के  समक्ष  हैं  ।

 नायर fat  पीठ
 :  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  श्री  पट्टाभिरामन ने  यह

 विधेयक  रखा  है  ।  सरकार  ने  क्यों  ऐसा  विधेयक  रखने  में  awa  नहीं
 की  ?

 सब
 जानत ेहें  कि  अपने  अधिकारों

 को  लागू  करवाने  के  लिये  लोगों  को  दिल्ली  कराना  पड़ता  है  कौर

 अपनी  शिकायत  का  इलाज  करवाना  पड़ता  है  ।
 यह  बड़ी

 र

 हॉस्  लोर  et  कोरों

 ह  बस

 मूल  भ्रंग्रेजी में
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 की  नहीं  ।  इतने  मील  दूर  जाना  शौर  खच  करना  सब
 के

 लिये  संभव  नहीं
 ।

 समय  श्र
 स्थान

 तथा  रुपये  के  कारण  लोग  अपने  अधिकारों  का  उपभोग  करने  से  वंचित  रह  जाते  पंजाब

 उच्च  न्यायालय  में  १९४५२  १९४५८  में  दी  गई  भ्र जि यां  weal  तक  लंबित  पड़ी  हैं
 ।  भ्र दाल तों

 की  भी  कठिनाइयां  हैं  किन्तु  लोगों  की  afr  कठिनाइयां  हैं
 ।

 सेवाओं  के  भी  मामले  हैं  जो
 विभिन्न

 विभागों  में  भ्रमण  स्थानों  पर  काम  करते  हैं
 ।  उन  सब  के  लिये  दिल्ली  जाकर  लेख  प्राप्त  करना

 है  ।

 इनके  अतिरिकत  अनेक  अन्य  मामलों  में  भी  निदान  लेने  की  जरूरत  होती  उदाहरणार्थ आयात

 व्यापार  नियंत्रण  |  लोगों  को  शी  घ्  इन्साफ  नहीं  मिलता  |  परन्तु  भ्रपने  क्षेत्र
 के  उच्च  न्यायालय

 मे ंही  व्यक्ति  जाकर  इन्साफ  ले  सकता  है  ।  इस  समय  पंजाब  उच्च  न्यायालय  को  जो
 भ्र धि कार  प्राप्त

 हैं  वे  भ्रमण  उच्च  न्यायालयों  को  प्राप्त  नहीं  है
 ।

 यह  विधेयक  स्वागत  के  योग्य  है
 ।

 मुझे  विश्वास

 है  कि  मंत्री  जी  इन  सब  कठिनाइयों  को  समझते  इस  विधेयक  के  पारित  होने  में  कोई

 कठिनाई  नहीं  होनी  चाहिये  ।  झर कारण  होने  वाली  तकलीफ
 परौ

 खर्चे  को  रोका  जा  सकता

 है  ।  दिल्ली  में  वकील  लाना  भी  कठिन  होता  है  ।  दिल्ली  में  ठहरने  की  भी  दिक्कत  होती  है
 ।  लोग

 को  जितना रुपया  दिल्ली  भराने  में  खड़े  करना  पड़ता  है  उतने  से  वे  भ्रपने  स्थान  पर  वकील

 कर  सकते हैं  ।

 इससे  पंजाब  उच्च  न्यायालय  के  पास  भी  बड़ा  काम  बढ़ता  यदि  यह  wea  उच्च  न्यायालयों

 में  बांट  दिया  जाए  तो  यह  हल्का  हो  सकता  sa  शीघ्र  न्याय मिल  सकता  हैं  |  इन  सब  दृष्टियों

 से  यह  विधेयक  प्रशंसनीय  है  शर  मैं  ore  करता  हूं  कि  सभा  के  सभी  पक्ष  इसका  समर्थन  करेंगे

 मैं  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  के  लिये  श्री  पट्टाभिरामन्  को  धन्यवाद  देता  हूं
 ।

 fait  हू  ह०  मुनि स्वामी  :  मैं  संविधान  में  इतनी  जल्दी  ऐसे  संशोधन  करना

 नहीं  चाहता
 ।

 परन्तु  यह  विधेयक  जरूरी  है  क्योंकि  उच्च  तथा  उच्चतम  न्यायालयों  के  निर्णय  ऐसे

 हैं  ।

 दोनों  विधेयक  एक  जैसे  a g—UF  वाद  के  विषय  में  प्रत्येक  उच्च  न्यायालय  को  Aaa  देने

 के  बारे  में  है  दूसरे  किसी  भी  प्राधिकार  के  आदेश  के  बारे  एक  का  क्षेत्र दूसरे
 से  व्यापक  है  ।

 दूरी  की  बात  तो  सदस्यों  ने  भी  की  है  किन्तु  यह  किसी  ने  नहीं  कहा  कि  इन्साफ  नहीं  होता
 ।

 माननीय  मंत्री  मेरी  एक  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  व्यापक  मसौदा  तैयार  करने  की  कृपा  क  ।

 देखने  की  यह  जरूरत  है  कि  न्याय  को  खराब  न  किया  जाए  ।  यह  हमेशा उचित  होता  है  कि

 अ्रपीलीय  या  पुनरेक्षण  की  शक्तियां  सभी  उच्च  न्यायालयों  के  पास  होनी  चाहियें  क्योंकि  तब  उच्चतम

 न्यायालय  में  फिर  जाया  जा  सकता  है  ।  सभी  संशोधनों  को  इकट्ठा  करके  उचित  संशोधन  किया  जाये

 श्र यह  स्वेच्छा  पर  छोड़  दिया  जाए  कि  जो  चाहे  ०  उच्च  न्यायालय  में  ast  दे  चाहे  पंजाब  के

 उच्च  न्यायालय  में  क्योंकि  किसी  व्यक्ति  के  लिये  पंजाब  उच्चन्याययालय अधिक  समीप  हो  सकता  है

 इसलिये  समवर्ती  क्षेत्राधिकार  होना  चाहिये  ।  जिस  प्रकार  पुनरेक्षण  की  aif  ज़िला  न्यायालय  या

 उच्च  न्यायालय  में  से  किसी  एक  में  दी  जा  सकती  है  उसी  प्रकार  यहां  होना  चाहिये  ।

 दोनों  विधेयक  की  बातें  साथ  साथ  चलती  हैं
 ।

 इसलिये  दोनों  पतलूनों को  समेकित

 विधेयक  बनाते  समय  इकट्ठे  रखना  चाहिये
 ।

 मैं  समूचे  तौर  पर  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 चूंकि  दौनों  विधेयकों  के  प्रस्तावों  ने  अ्रपने  विधेयक  वापिस  लेना  स्वीकार  कर  लिया  है  इसलिये  यह

 जो  चर्चा  की  गई  है  कौर  सुझाव  रखें  गये  उन्हें  माननीय  विधि  मंत्री  को  अपने  समेकित  विधेयक

 में  स्थान  देना  चाहिये
 ।

 मैं  भ्राता  करता  हूं  कि  सब  उच्च  न्यायालयों  को  समावर्ती  क्षेत्राधिकार  प्रदान
 किया  जाएगा  ।



 ०  १९६२ mama  २३  मान

 २२६  का

 fat do  चं०  मुझे  बड़ा  अफसोस  है  कि  यह  दोनों  विधेयक  द्वितीय  लोक-सभा  के  गैर

 सदस्यों  के  लिए  नियत  सबसे  अंतिम  दिन  सभा  में  लिए  गए  हैं  ।  परन्तु इसके  साथ  साथ

 बड़ी  खुदी  भी  है  कि  माननीय  विधि  मंत्री  ने  गंभीरता से  इन  विधेयकों  पर विचार  किया  कौर

 इनके  उचित  बताया

 श्री  पट्टाभिरामन् तथा श्री नरसिंहन् ने तथा  श्री  ने  इन  विधेयकों को  इस  दृष्टि  सेਂ  प्रस्तुत किया  है  कि

 जिससे  न्याय  कम  धन  व्यय  करके  तथा  शीघ्रता  से  दिया  जा  सकें  ।  परन्तु  मेरे  से  पहले  वक्ता  ने
 इसका

 विरोध  किया
 ।

 मैं  उनको  बताना  चाहता  हूं  कि  यदि  उनका  ऐसा  मत  है  तो  वह
 चाहते

 हैं  कि

 विधि  आयोग  द्वारा  किया  गया  काम  नष्ट  हो  जाये
 |

 एक  बात  यह  कही  गई  कि  हमें  जल्दी  जल्दी  संविधान  में  संशोधन  नहीं  करने  चाहिए
 ।  म॑

 स्वीकार  करता  हूं  कि  संविधान  पवित्र  है  तथा  उसकी  पवित्रता  बनाये  रखने  के  लिए  रूपभेद
 करना

 aaa  नहीं  है
 ।

 परन्तु  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  यदि  कोई  काम  ऐसा  हो  जिससे  संविधान

 में  सुधार  होता  हो  तो  कया  हमें  सुधार  नहीं  करना  चाहिए  ।  हमारा  दृष्टिकोण  ऐसा  होना  चाहिए
 |

 महोदय  पीठासीन

 मैं  नहीं  जानता  कि  इन  दोनों  विधेयकों  का  क्या  होगा  क्योंकि  प्रवर  समिति  ३०  मैचों  को

 झपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करेगी  कौर  उसी  दिन  लोक-सभा  भंग  हो  जायेगी  ।  मैं  चाहता हूं
 कि  माननीय

 उप-मंत्री हमें  इस  संबंध  में  बतायें  ।

 में  मैं  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  इन  दोनों  विधेयकों  को  पारित  किया  जाना  चाहिए
 |

 jet  वारियर  इन  दोनों  विधेयकों का  सेन  करते  हुए  में  कहना  चाहता  हू

 कि  ऐसे  बहुत  से  मामले  हमारे  सामने  हें  जिनमें  सरकार  के  अधिकारियों
 को

 दक्षिण  से
 जाना

 ate  कठिनाई  उठानी  पड़ी  यदि  उनको  अपने  राज्य  के  उच्च  न्यायालय  में  भ्रमित  करने  का

 भ्र धि कार  होता  तो  उनको  बड़ी  भ्रासानी  से  कम  धन  व्यय  करवे  न्याय  मिल  सकता  था  ।  न्याय  तो

 वही  है  तथा  फायदा  भी  उसी  न्याय  से  हो  सकता  है  जो  जल्दी  तथा  कम  धन  व्यय  करने  पर
 मिले

 ।

 में  समझता  हुं  कि  यदि  हम  चाहते  हैं  कि  भारत  सरकार  के  अ्रधिकारियों  को  जल्दी  तथा  कम  धन

 व्यय  करके  न्याय  मिलें  तो  उन्हें  या  तो  इन  का  विकेन्द्रीकरण  कर  देना  चाहिए
 इन

 दोनों  विधेयकों  को  पारित  कर  देना  चाहिए  जिससे  जहां  पर  जो  कर्मचारी  हों  उस  राज्य  के
 उच्च

 न्यायालय  में  उसको  अरपना  मामला  पेश  करने  की  मिल  जाये  ।

 श्री स०  मो०  :
 मैं  इन  दोनों  विधेयकों  का  समन  करता  हूँ  क्योंकि

 इन  उपबन्धों
 के  a

 होने  के  कारण  मैंने  स्वयं  बहुत  उठ  उठाये  हैं  ।  जब  मैं  किरकी  में  था
 तो  मुझे

 प्रतिरक्षा  संगठन  के  मंत्री  महोदय
 ने

 सेवामुक्त  कर  दिया
 था  ।

 मुझे  अपना  मामला  दर्ज  करने
 के

 लिए  बम्बई  से  कलकत्ता  पड़ा  क्योंकि  मेरी  नियुक्ति  करने  वाले  अधिकारी  कलकत्ते  में  थे  ।  वहां

 जाने  पर  मैंने  एक  वकील  तय  किया  ।  परन्तु  इसी  बीच  मेरा  लोक-सभा  के  लिए  चुनाव  हो  गया

 कौर  मामला  वापस  ले  लिया  गया
 ।

 परन्तु  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  मदि  देश  में  ऐसे  मामलों  की  गणना

 की
 .

 जाये  तो  age  से  निकलेंगे
 ।

 इसलिए  मैं  सुझाव  देता  हूं  तथा  माननीय  उप-मंत्री  से  श्ननुरोध  करता

 हूँ  कि  इस  विधेयक  को  स्वीकार  कर  लें  जिससे  संविधान  के  भ्रमित  निर्धारित
 न्याय  सभा  को  ठीक

 पर  ठीक  प्रकार  से  मिल  सके

 इन  से  में  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 मिल  wast  में
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 डा०  मा०  alo  १५  :  मैं  उन  दोनों  माननीय  सदस्यों  प्रशंसा  करता  हूं  कि

 न्होंने  इतने  ग्रावश्यक  विधेयक  प्रस्तुत  किए  ।  ये  दोनों  विधेयक  राय  जानने  लिए  परिचालित

 किए  गए  थे  कौर  अब  इनको  प्रवर  समिति  को  सौंप  दिया  गया  है  ।  इन  विधेयकों  पर  व्यक्त  की  गई

 राय  पढ़ने  पर  मालूम  होता  है  कि  उच्च  बार
 ला-मेजबां

 तथा  लगभग  सभी

 ने  इन  विधेयकों  के  लिए  स्वीकृति  दी  है  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  इन  विधेयकों  से  ऐसी  कमी  दूर  हो  रही  है  जो  अब  तक  संविधान  में  भी

 थी  ।  संविधान
 के

 अनुच्छेद  २२६  में  दिया  था  कि  जिन  कार्यालयों
 का

 मुख्य  कार्यालय  दिल्ली  में  है

 उन  कार्यालयों  के  मामले  नवल  पंजाब  उच्च  न्यायालय में  ही  प्रस्तुत  कर  सकते  थे

 इसी  कारण  दिल्ल  से  दूर  रहने  वाले  कर्मचारी
 जो

 केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों में  दक्षिण  में  काम

 करते  थे  कभी  कभी  कोई  शिकायत  सरकार  से  ठीक  नहीं  करा  पाते  थे  क्योंकि  उनके  सबसे

 पहले  तो  दिल्ली  ara  के  लिए  ही  पर्याप्त  धन  चाहिए  तथा  अनजाने  शहर  वकीलों  शादी  को  ढूंढ़ने

 के  लिए  भी  उन्हें  ग्राम  नागरिक  की  तुलना  में  रिक  धन  चाहिए  |

 न्याय  के  प्रशासन  वे  बारे  में  ऐसी  व्यवस्था  है  कि  न्याय  ठीक  मिलना  कानन  के

 सिद्धान्तों के  अनुसार  हो  तथा  उस  पर  कम  धन  व्यय हो  ।  परन्तु  ऐसा  नहीं  रहा  है  ।  इसी

 लिए  मेरे  माननीय  मित्रों  ने  जो  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किए  ह  उनसे  न्याय  मिलना  आसान  तथा

 प्रभावोत्पादक  हो  जायेगा  |  विधि  rata  ने  भी  कहा  है  कि  प्रनच्द्धूर  २२६  के  शब्द  इस  प्रकार के  है

 जिनमें  परिवर्तन  किया  जाना  चाहिए  ।  इसीलिए  भ्रावश्यक  हो  जाता  है  कि  संविधान  में  संशोधन

 करके  प्र तूच्छद  २२६  की  दाब्दावलि  में  परिवहन  कर  दिया  जायें  |

 मैं  राशा  करता  हूं  कि  तीसरी  लोक-सभा  में  जो  भी  बिधि  मंत्री  रहेंगे  वह  इन  विधेयकों

 पर  ध्यान  देकर  हमें  पारित  करायेंगे  ।  मैं  दोनों  माननीय  प्रस्तावों  को  इन  विधेयकों  को  प्रस्तुत

 करने  के  लिए  बधाई  देता  हूं  ।

 श्री  जगदीश  अवस्थी  (  बिल्हौर  )  उपाध्यक्ष  संविधान  में  संशोधन  करने  के  लिये  जो

 विधेयक sera  किया  गया  wer  माननीय  सदस्यों  की  तरह  में  भी  उसका  समर्थन  करता  जो

 माननीय  सदस्य  मझसे  पहले  बोले  उन्होंने  बहुत  ही  विचारपूर्वक  wie  तकपुवक  ag  सिद्ध  किया  है

 कि  संविधान  के  ह  २२६  मैं  यह  सं  शोधन-आवश्यक  है  ।

 देखते  हैं  कि  केन्द्रीय  सरकार  का  प्रशासन  अघिकतर  दिल्ल  केन्द्रित  है  ae  यहां  से

 जीतीं  होता  है
 ।

 यदि  केन्द्रीय  सरकार  के  बहुत  से  विभाग  देश  के  विभिन्न  स्थानों  में  स्थापित  कर  दिये

 जायें  सनौर  उनकी  निलम्बन  कौर  अन्य  प्रशासनिक  कार्यवाहियां  वहां  से  ही  सम्पादित

 तब
 तो  कोई

 दिक्कत
 न

 हो
 ।

 लेकिन  इस  समय  स्थिति  यह  है
 कि

 केन्द्र  की  सरकार  दिल्ली  में  बैठी  हुई

 कर्मचारियों  के  सम्बन्ध  में  विभिन्न  प्रकार  के  आदेश  जारी  करती  है  कौर  जब  किसी  कर्मचारी  को

 कोई  शिकायत  होती  तो  संविधान  के  अरन  सार  उसको  दौड़  कर  यहां  पर  पड़ता  है  |

 हमारे  देश  में  जो  कानून  बने  हुए  वे  जनता  के  लिये  बहुत  ही  महंगे  साबित  होते  हैं

 हमारा  मंदा  यह  है  कि  लोगों  को  न्याय  तुरन्त  सस्ता  मिले
 भर

 उसमें  किसी  प्रकार  की  देर  न  हो ।

 लेकिन  जब  किसी  केन्द्रीय  कर्मचारी  को  कोई  दिक्कत  होती  है  कौर  उसको  कोई  कानूनी  सहायता  लेनी

 तो  फिर  निश्चित  रूप  से  उसको
 प

 जाब  हाईकोट  में  भराना  पड़ता  जिसमें उसको  कितनी

 कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  है  कितना  रुपया  खर्च  करना  पड़ता  इससे  हम  भ्रच्छी  तरह

 हैं
 ।

 इस  गरीब  देश  में  सरकारी  कर्मंचारी--श्रौर  खास  तौर  पर  छोटे  कर्मचारी--बहुत  गरीब

 उन  को  प्राकार  प्रदेश
 मद्रास  अहमदाबाद से  यहां पर  पढ़े

 पंजाब  हाईकोर्ट
 की  पारी

 च
 तो

 इससे  बड़ी  कठिनाई  होती  है  ।

 1  मल  में
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 जगदीश

 जैसा  कि  माननीय  श्री  ने  इस  विधेयक  के  उद्देश्यों  में  कहा  इस  सम्बन्ध  में

 |  वकीलों  की  कान्फ्रेंस  ने  प्रस्ताव  पारित  किये  हैं  सरकार  से  मांग  की  है  कि  संविधान  में  इस

 का  किया  दुख  की  बात  है  कि  प्रभी  तक  विधि  मन्त्री  महोदय  ने  पता  नहीं  किन

 कारणों  से  वह  संशोधन  करने  की  भ्र  पग  नहीं  उठाया  भ्रच्छा  हो  कि  द्वितीय  लोक-सभा  की  समाप्ति

 पर  जबकि  इस  सं  दयो धन  के  बारे  में  लगभग  सभी  सदस्य  एकमत  सरकार  संविधान  में  यह  संशोधन

 करके  एक  नथा  ः  स्थापित  जिससे  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  जिनके बारे  में  किसी

 oat  माननीय  श्री  ने  कहा  कि  उनकी  संख्या  के  साथ  उनकी  शिकायतों  कानूनी

 तकलीफें भी  बहुत  बढ़  दिल्ली  खाने  जाने  में  इतना  बचें
 न

 करना  पड़े  और  विभिन  हाइकोर्टों

 से  उनको  न्याय  मिल  सके  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  में  इस  संशोधक  विधेयक  का  समान  करता  हूं
 ।

 उपमंत्री  हज़र नवीस )  पहले  जब  इस  विधेयक  पर  सभा  में  चर्चा  हो  रही  थी

 मेंने  इसकेਂ  सम्बन्ध  में  सरकार  की  राय  बताई  थी  ।  परन्तु  जो  भाषण  मेंने  सुने  उनसे  फंसा  मालूम

 होता  है  कि  माननीय  सदस्यों  ने  मेरे  कथन  को  भूला  दिया  है  ।  मैं  उन्हीं  दाब्दों  को  दोबारा  दोहरा  देता  हूं

 सभा  को  बताना  चाहता  हूं  कि  सरकार  श्रनुल्छेद  २२६  का  संशोधन  करने  के  बारे  में

 सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही  है  तथा  मुझे  बड़ी  प्रसन्नता  होगी  यदि  संविधान  में

 ऐसा  संशोधन  मेरे  मन्त्रालय  में  रहते  हुए  ही  हो  जाये  ।”

 परन्तु  भ्रनुच्छेद  २२६  का  संशोधन  में  कठिनाई  है  ।  वह  कठिनाई  यह  है  कि  इसका

 संशोधन  होने  पर  उसका  श्रनुसमथन  राज्यों  द्वारा  किया  जाना  चाहिए  ।  दूसरी  कठिनाई  क्षेत्राधिकार

 के  बारे  में  है  कि  किस  उच्च  न्यायालय  पर  यह  जिम्मेदारी  डाली  जानी  चाहिए  ।  इन  कठिनाइयों का

 हल  ढूंढने  में  बड़ी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  मेरे  एक  बड़े  विद्वान  मित्र  जो  मध्यप्रदेश  में

 एडवोकेट जनरल  नेਂ  बताया  है  कि  यह  बड़ी ही  उलझन  वाली  स्थिति है  ।  मान  लीजिए हम  उस

 उच्च  न्यायालय  को  जिम्मेदार  बना  देते  हैं  जहां  कार्यवाही  हुई  है  तो  इस  प्रकार  की  एक  ही  कार्यवाही

 कई  उच्च  न्यायालयों में  आरम्भ हो  जायेगी  |  इसलिये  हमें  संविधान में  ऐसी  व्यवस्था  करनी  है

 जिससे  निश्चित  रूप  से  मालूम  हो  सके  कि  मामला  किस  उच्च  न्यायालय  में  पेश  होना

 इसमें  संशोधन  करना  बेकार  हो  जायेगा  |

 दूसरे  पहलू  पर  श्री  चे०  रा०  पटटाभिरामन का संशोधन ष् लागू होता है का  संशोधन  लागू  होता  है  ।  यह  पहले  संशोधन से

 प्रतीक  महत्वपूर्ण  है  ।  भ्र क्सर ऐसा  होता  है  कि  मूल  afar एक  उच्च  न्यायालय के  क्षेत्राधिकार

 में  होते  हैं  जबकि  का  अधिकार  ग्न्य  उच्च  न्यायालय  के  क्षेत्राधिकार  में  होता  है  ।  पीत  दायर

 की  गई  हो  या  नहीं
 |

 क्या  क्षेत्राधिकार  दावेदार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  अनसार  बदले
 ?

 क्या  हम

 अपील  के  निर्णय  से  मूल  निर्णय  को  बदलते  रहें
 ?

 इसमें  एक  wea  कठिनाई  भी  होगी  जैसा  कि  मध्य  प्रदेश  के  महाधिवक्ता ने  बताया  यदि हम

 लेख  के  स्वरूप  को  देखें  जो  ब्रिटेन  में  प्रचलित  ऐतिहासिक  प्रक्रिया  पर  आाधारित  तो  हमें  पता  चलता

 है  कि  वहां  पर  लेख  सम्राट  या  सम्राज्ञी  के  नाम  दिये  जाते  हैं  ।  वहां  पर  वैधानिक  अथवा

 क्षेत्रीय  अधिकार  का  विभाजन  नहीं  है
 ।

 वहां  पर  एक  ही  उच्च  न्यायालय  है  जिसका  क्षेत्राधिकार

 समूचे  राज्य  पर  है
 ।

 सावंभौम  के  नाम  में  होता  है
 ।

 प्रत्येक  को  वह  मानना  पड़ता  है
 ।

 यहां

 जैसा  कि  मध्य  प्रदेश  के  महाधिवक्ता  ने  बताया  उत्प्रेषण-लेख  जारी  किया  जा  सकता  है  क्योंकि
 or

 Ty  wish में
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 रिको  न्यायालय  के  समक्ष  लाना  पड़ता  है  न्यायालय  रिका  में  आ्रावइ्यक  परिवर्तन  करता  है  ।

 वहू  काम  आसान  है
 ।

 परन्तु  एक  जो  कि  का  लेख  सम्बन्धित  उच्च  न्यायालय
 के

 क्षेत्राधिकार  के  बाहर  अधिकारी  को  कैसे  जारी  किया  जा  सकता  है  ।  मानो  कि  उस  लेख  का  पालन  नहीं

 होता
 ।

 हमारे  देश  के  राष्ट्रपति  के  नाम  में  जारी  किये  गये  आदेश  के  पालन  करने  के  लिये  परमादेश

 जारी  करने  वाला  उच्च  न्यायालय  किस  झ्र धि कार  पर  उसको  लागू  करवायेगा
 ?

 ये  सब  टैक्निकल  बातें  हैं  ।  यद्यपि  सरकार  यह  चाहती  है  कि  यह  परिवहन  किया  जाये

 परन्तु  वह  इन  समस्याओं  का  कोई  ऐसा  हल  नहीं  निकाल  सकी  जिसे  सन्तोषजनक  कहा  जा  सके
 |  ऐसे

 मामलों  का  जिक्र  किया  गया  है  जिनमें  लोगों  को  नई  दिल्ली  खाने  को  बाध्य  होना  पड़ता  है
 ।

 पहले

 भाषण  में  मैंने  बताया  था  कि  यह  आसान  होगा  कि  सरकार  मामले  का  वहीं  न्याय-निर्णयन  करायें  जहां

 पर
 मामला  उठता  है

 ।
 मैंने  यह  कहा  था

 :

 किसी  नागरिक  को  पंजाब  उच्च  न्यायालय  में  भारत  सरकार  की  कार्यवाही  के

 विरुद्ध  अपील  के  लिये  केरल  अथवा  श्रीराम  मद्रास  से  पड़ता  उसी

 प्रकार  भारत  सरकार  को  भी  कायंवाही  के  पक्ष  में  दलील  देने  के  लिये  रिकार्डों

 को  को  केरल  श्रीराम  से  बुलाना  पड़ता  है
 ।''

 स्थानीय  उच्च  न्यायालय  द्वारा  मामले  को  निपटाये  जाने  से  केवल  नागरिकों  को  ही  लाभ

 नहीं  हुआ  परन्तु  भारत  सरकार  को  भी  सुविधा  होगी  ।

 जहां  तक  अनुच्छेद  २२६  का  सम्बन्ध  हम  उसे  बहुत  महत्वपूर्ण  मानते  हैं
 ।

 यह  सरकार  कानून

 से  चलती  है  ।  यदि  यह  कानून  पर  न  चल  कर  जनता  का  विश्वास  खो  बैठे  तो  इसके  सब  अधिकार  समाप्त

 हो  जाते  हैं  कानून  हमारे  जो  बड़े  विद्वान  हैं  शौर  पूर्ण  रूपेण  स्वतन्त्र  लागू  करते

 इस  सरकार  के  बारे  में  कभी  भी  ऐसा  नहीं  ear  है  कि  किसी  नागरिक  ने  भ्रनुल्छेद  २२६  के  अधीन

 उच्च  न्यायालय  में  प्रतीत  नहीं  की  ।  हमें  पुरा  भरोसा  है  क्योंकि  हमारे  न्यायालय  स्वतन्त्र  रूप  से  कार्य

 करते  हैं  ।  यदि  हम  कभी  न्याय  संच्चे  माने  से  हट  जायें  तो  नागरिक  लोग  निश्चय  ही  भ्रमित  करेंगे

 और  न्यायालय वह  गलती  सुधारेंगे  ।

 सरकार  यह  व्यवस्था  करने  में  चिन्तित  है  कि  भ्रनुच्छेद  २२६  के  भ्रन्तगंत  निवारण  के  उपायों  को

 न  केवल  कायम  रखा  जाय  बल्कि  प्रत्येक  नागरिक  तक  उसका  विस्तार  किया  जाय  ।  जब  भी  कभी

 संविधान  में  संशोधन  किया  गया  यह  इसलिये  किया  गया  है  कि  सरकार  कल्याणकारी  राज्य  के

 रूप में  अपना  कतेंव्य निभा  सके  ।  हमारे  संविधान  में  कुछ  ऐसे  भाग  हैं  जो  ea  संविधानों  में  संविधान

 ही  नहीं  माने  जाते  ।  संविधान  में  केवल  वही  व्यवस्था  होनी  चाहिये  जो  राज्य  के

 कानून  श्र  प्रशासन  से  सम्बन्धित  हों
 ।

 ऐसा  करने  पर  प्रक्रिया  वाला  भाग  संविधान  से  निकले  तत्वों  पर

 छोड़  दिया  जाता  है  परन्तु  संविधान  में  हमने  कई  उपबन्धों  जो  मूल  संविधान  से  बाहर  के  हैं

 संविधान  में  शामिल  करना  उचित  समझा  |  उन  भागों  में  संशोधन  यद्यपि  वे  इसलिये  संवैधानिक

 संशोधन  हैं  क्योंकि  उनसे  संविधान  में  संशोधन  होता  संवैधानिक  संशोधन  नहीं  हैं  ।  दूसरे  जब  हम

 संविधान  के  ढांचे  वाले  भाव  में  dara  करते हैं  वह  केवल  व्यक्तिगत  अ्रंधिकारों  कौर  व्यक्तिगत

 स्वतन्त्रता  के  आधार  को  विस्तृत  करने  के  लिये  प्रिया  जिससे  हम  कल्याणकारी  राज्य  के  रूप  में

 का  पालन  कर  सकें  |

 यह  सच  है
 कि  अमरीका में  संशोधन कम  होते  हैं  ।  जहां  तक  संस्था  का  सवाल  वह  सोलह

 या  संशोधन  हैं  वे  लगभग  १५०  वर्षों  में  हुए  हैं  पर  उस  समाज  में  एक

 प्रौद्योगिक  झर  कानूनी  समानता  गई  है  ताकि  वे  यह  देख  सकते  हैं  कि  एक  कानून  किस  प्रकार  कार्य

 करता  है  जब  कि  हमें  एक  ऐसा  समाज  बनाना  है  जहां  आधुनिक समाज  केਂ  प्रौद्योगिक  सुविधायें  हों  ।
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 ऐसा  करने  में  इस  सदन  के  आदेशानुसार  शीघ्र  कार्यकारी  कार्यवाही  करनी  है
 ।

 हम  इसके लिखे  छः

 या  आठ  वर्षों  तक  प्रतीक्षा  नहीं  कर  सकते  |  सरकार  भी  यह  चाहती  है  कि  जो  भी  कानून  यह  बनाये

 न्यायालय  उसका  पर्यवेक्षण  करें  बतायें  कि  वह  कानून  अच्छा  है
 या

 बुरा  ताकि  हमें
 यह

 पता  लग  जाये  कि  हम  जिस  दिशा  में  जा  रहे  हें  वह  ठीक  हैं  या  गलत  अनुच्छेद  २२६  उस  क्षेत्राधिकार

 का  झ्राधार  है  जिसपर  सरकार  की  कार्यवाही  की  एक  गैर-सरकारी  नागरिक  के  कहने  पर  उच्च

 न्यायालय  में  खुले  न्यायालय  में  जांच  की  जाती  है  कौर  देखा  जाता  है  कि  सरकार  जो  कार्य  कर  रही  है

 वह  ठीक  है  या  नहीं
 |

 हम  उस  निणंय  को  खुदी  से  मानते  हैं
 ।

 जैसा  कि  माननीय  सदस्यों  ने  यह  अन्तिम  सत्र  है  ग्र  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  विधेयकों
 को

 जिन्हें  जनता  से  पूर्ण  समर्थन  मिला  कौर  सरकार  उचित  समझती  उन्हें  संविधान  में  स्थान  मिल

 सकेगा  |

 इस  प्रकार  मैं  माननीय  सदस्यों  जिन्होंने  ये  संशोधन  प्रस्तुत  कर  संविधान  कौर  कानूनी  जगत

 की  सेवा  की  अपने  प्रस्तावों  को  वापस  ले  लें  ।

 fait  चे०  to  :
 मुझे  खुशी  है  कि  सरकार  विधेयक  के  सिद्धान्त  से  सहमत  है

 |

 संविधान  बनाने  वाले  यह  चाहते  थे  कि  यदि  सरकार  के  श्रादेश  से  कोई  व्यक्ति  है  तो  उसे

 उछेद  २२६  के  म्रधीन  राहत  राज  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  से  स्थिति  ऐसी  हो  गई  है

 कि  भारत  के  अधिकांश  लोगों  के  अनुच्छेद  २२६  के  उपबन्धों का  लाभ  नहीं  मिलता
 ।

 कौर  यह  अनुचित

 प्र न्याय  है  कि  पंजाब  उच्च  न्यायालय  में  लेख  याचिका  दायर  करने  के  लिये  लोगों  को  दिल्ली  कराना

 पड़े
 ।

 उसे  अ्रपने  राज्य  में  ही  यह  सुविधा  दी  जानी  चाहियें
 ।

 मुझे  खुशी  है  कि  यह  सिद्धान्त  मान  लिया

 गया है

 मध्य  प्रदेश  के  महाधिवक्ता का  जिक्र  किया  गया  है  |  यह  सच  है  कि  सरकार  के
 के

 बारे

 में  भिन्न  भिन्न  मत  है  ।  भ्रान्ति  अधिकार  तो  भारत  सरकार  का  है  ।  भारत  सरकार  उस  हर  स्थान

 में  कार्य  करती  हूं  जहां  पर  इसके  रादेश लागू  होते  हैं  ।

 मुझे  कोई  सन्देह  नहीं  है  कि  सभा  के  सामने  एक  अधिक  विस्तृत  प्रकार  के  विधेयक  को  प्रस्तुत

 किया  जायेगा  ।

 मैं  उपमंत्री  महोदय  को  उनके  श्राइवासन  के  लिये  धन्यवाद  देता हूं  कौर  विधेयक  को  वापस  लेने

 की  अनुमति चाहता  हुं
 :

 उस  श्राइवासन  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  कि  भावी  संसद्  इस  पर  विचार  करेगी

 और  सरकार  इसके  उद्देश्य  पर  विचार  कर  रही  है  मैं  अपने  प्रस्ताव  को  वापस  लेने  की  अनुमति  चाहता
 r

 श  ।

 श्रेय  महोदय  :
 मैं  समझता  हूं  कि  दोनों  माननीय  सदस्यों  को  भ्र पने  ल  विधेयक  वापिस

 लेने  की  सदन  की  अनुमति  है  |

 दोनों  सभा  की  अनुमति  से  वापस  लिये  गये

 1  उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 अगला  कायें  ।  श्री  अम्बलम्  |  वह  अ्रनुपस्थित  हैं  ।  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  |

 श्री  तंगामणि
 |

 किसी  अन्य  सदस्य  के  नाम  में  कोई  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  जाना  बाकी  नहीं  कोई

 कायें  नहीं  ह  ।
 सभा  की  कार्यवाही  स्थगित  की  जाती  है  |

 पश्चात  लोक-सभा  २४  2ERR/Z  १८८४  के  ११  म०  पु  तक

 के  लिये  स्थगित  हुई  ।)
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 oat
 के

 दो
 विधेयक  संविधान  )  विधेयक  २२६  का

 संशोधन )  प्रवर  समिति  को  सौंप  दिये  जायें  ।  उन्हों  ने  वाद-विवाद  का  उत्तर  भी

 दिया
 ।

 दोनों  विधेयक  सभा  की  अनुमति  से  वापस  ले  लियें  गये
 ।

 २४  28ER/3  १८८४  के  लिये  कार्यावलि

 वर्ष
 के  राय-व्यस्क  पर  अग्रेतर  सामान्य  चर्चा ।

 वर्ष  १६६२-६३  के  लिये  राय-व्यस्क  के  संबंध  में  लेखानुदान ों

 की  मांगों  पर  चर्चा  कौर  मतदान  ।  विनियोग  विधेयक  १९६२  प्रौढ़

 वित्त  विधेयक  g&gR  पर  विचार  कौर  उस  का  पारित  किया  जाना  ।

 ि  ee  ee  ae  ee
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